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संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 

मैं, संयुक्त समिति का सभापति जिसे कतिपय earl में संविद श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कतिपय 
परिस्थितियों में उनके उत्सादन तथा तत्संसकत अन्य विषयों का उपबन्ध करते वाला विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर 
से उसका ब्रतिवेदत पेश करने के लिए प्राधिकृत fet ona पर, समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक के साथ, समिति का 
प्रतिवेदन पेश करता हूं । 

2. यह विधेयक लोक-सभा में 31 जुलाई, 1967 को पेश किया गया ar) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने 
के लिए प्रस्ताव लोक-सभा में श्रम तथा पुनर्वास मंत्री श्री जयसुख लाल हाथी ara 7 मई, 1968 को पेश किया गया 
जो उसी दिन स्वीकृत हुआ (परिशिष्ठ एक) | 

3. राज्य-सभा ने उक्त प्रस्ताव पर 13 मई, 1968 को चर्चा की और इससे सहमत हुई (परिशिष्ट दो ) । 

4. राज्य-सभा से सन्देश लोक-सभा के समाचार भाग 2, दित्तांक 16 मई, 1968 में प्रकाशित हुआ | 

5. समिति की कुल तेरह बैठक हुईं । 

6. समिति की पहली बैठक अपना कार्यक्रम तैयार करते के लिए 14 मई, 1968 को gel इश्त बैठक में समिति ते इसके 
समक्ष अपने विचार रखने के इच्छुक साव॑जनिक त्िकायों, मज ३र संघों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों से साक्ष्य की सुनवाई करने और इस प्रयोजनाथे ज्ञापत आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का फैसला किया | समिति ने यह फैसला भी किया कि विधेयक के उपबन्धों पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि मजदूर संघों के केन्द्रीय संघटनों, रेलवे भजदूर संघों की फेडरेशनों, रेलवे केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग) पत्तन तथा mA, कोयला तथा इस्पात उपक्रमों और सब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार आमंत्रित किए जायें और उन्हें सूचित किया जाय कि यदि वे इच्छुक हों तो समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी दे सकते al 

7 समिति को विभिन्न राज्य सरकारों/विभागों/संस्थाओं/ व्यक्तियों से विधेयक पर 33 ज्ञापन | अध्यावेदन 
प्राप्त हुए (परिशिष्ट तीन) 1 

- 

8 21 जून, 1968 को हुई अपनी तीसरी बैठक में समिति ने फैसला किया कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां बड़ी संख्या में संविद्‌ afta काम करते हैं, स्थल पर अध्ययन के लिए दौरे किए जाय॑ ताकि संविद श्रमिक जित परिस्थितियों में कार्य करते हैं वे उत्तकों स्वयं देख कर ज्ञान प्राप्त कर सके | 

9... 27 अगस्त, 1968 को हुईं अपनी पांचवीं बैठक में सम्रिति ने फैसला किया कि स्थल पर अध्ययन करते के प्रयोजन से समिति को चार a अयन ग्रुपों में बांट दिया जाय और सितम्बर/अक्तूबर, 1968 के दौरान पश्चिमी बंगाल तथा बिहार, महाराष्ट्र तथा गोवा, मैसूर तथा भ्द्रास और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसां राज्यों में विभिन्न उद्योगों, पत्तनों, गोदियों, रेलवे स्थापनों आदि की यात्रा के लिए अध्ययन ग्रुप के यात्ना-कार्यक्रमों का अनुमोदत्त किया (परिशिष्ट चार) । अपनी यात्रा में, सदस्यों ने संविद after के कार्य की दशा देखी और विधेयक के उपबन्धों पर विभिन्न अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। 

10. समिति ने फैसला किया है कि उसके seca ग्रुपों द्वारा किये गये दौरों पर अथ्ययन टिप्पण दोनों सभाग्रों के पटलों पर रखे जायें। 

11. 20 और 22 जून, 26 से 28 सितम्बर और 23 नवम्बर, 1968 को हुई समिति की क्रमशः दूसरी, चौथी और छठी से नवीं बैठकों में उसने 12 पार्टियों द्वारा दिया गया साक्ष्य gat (परिशिष्ट पांच) । 

भारत के असाधारण Ud, भाग 2, खण्ड 2, दितांक 31 जूलाई, 1967 A प्रकाशित । 

(v)



(v1) 

12. समिति ने फैसला किया है कि उसके समक्ष दिया गया साक्ष्य छापा जाय और दोनों सभाओं के पटलों पर रखा 

जाय | 

13. समिति का प्रतिवेदत लोक-सभा के पांचवें wa के प्रथम दिन तक पेश किया जाना था । चूंकि ऐसा सम्भव नहीं था 

इसलिए समिति ने 209m, 1968 की हुई अपत्ती दूसरी बैठक में फैसला किया कि उसका प्रतिवेदत पेश करने का समय छठे Wa 

के दूसरे सप्ताह के प्रथम दित्त तक बढ़ावे के लिये कहा जाय | आवश्यक अरस्ताव सभा के समक्ष लाया गया और 22 जुलाई, 1968 

को स्वीकृत हुआ | संभिति tae समय सातवें Ge के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाने के लिए कहने का फैसला किया 

जिसके लिए सभा ने 18 नवम्बर, 1968 को अनुमति दे दी । 

14, समिति ते 6 से 3 जनवरी, 1969 तक हुई अपनी दसवीं से बारहवीं बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया | 

15. र समिति ने 29 जनवरी, 1969 को अपने प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया । 

16. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवतनों के विषय में समिति के विचार निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तार से दिये 

गये हैं । 

17. अधिनियम qa :--इसमें संशोधत औपचारिक स्वरूप का है | 

18. खण्ड 1. समिति का विचार है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार को खण्ड 1 ( 5) के अधीन इस प्रश्न पर फैसला कि 

किसी संस्थापना में किया गया कार्य विरामी at आकस्मिक प्रकार का है Hea AT राज्य सलाहकार बोर्ड जो भी स्थिति हो, के परामर्श 

से ही करना चाहिये | 

इसके अतिरिक्त , समिति खण्ड 1(5) के अधीन एक व्याख्या रखना चाहती है जिस का उद्देश्य यह्‌ है कि यदि किसी 

संस्थापना में एक कार्य Ga बारह मांसों में 120 fea से श्रधिक समय तक किया जाता है या किसी कार्य के मौसमी होने 

के सामले में यह एक वर्ष में 60 दिन से अधिक समय तक किया जाता है तो किसी संस्थापना में ऐसा कार्य विरामी नहीं समझा 

जाना चाहिए | 

तदनुसार इस खण्ड में संशोधन किया गया है । 

इस खण्ड में अन्य संशोधन औषचारिक स्वरूप का हैं । 

19. खण्ड 2.--इस खण्ड के उप-खण्ड (1) (a) में, यह सुझाव दिया गया था कि हाल ही में मजूरी में हुई अत्यधिक 

वद्धि के कारण Taal पद पर काम करने वाले किसी wears के सम्बन्ध में मजूरी की सीमा 500 रुपयें से बढ़ा कर 750 रुपये 

कर देना अधिक यथार्थव॒त्‌ होगा । 

प्रभारी मंत्री ने बताया कि पर्यवेक्षी पद पर काम करते वाले कर्मकार के सम्बन्ध में 500 रुपये की ATA को सीमा 

कई अन्य श्रम विधियों में निर्धारित है और कि विभिन्न श्रम विधियों में मजूरी की इस सीमा में वृद्धि करने का प्रश्त उनके 

संत्रालय a विचाराधीन 21 उन्होंने समिति को आश्वासत दिया कि वह यथासमय सब श्रम विध्वियों में उपयुक्त संशोध्ल 

करेंगे ताकि wort की सीमा समान आ्राधार पर हो | 

20. खण्ड 3.- केन्द्रीय. सलाहकार बोर्ड में व्यापक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से समिति का विचार है 

कि केन्द्रीय बोर्ड के, चेयरमैंल और श्रम मुख्य आयुक्त (सी) को छोड़ कर, कम से कम 11 सदस्य होने चाहिएं और 

इसके अतिरिक्त, बोर्ड में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए saat का प्रतिनिधित्व करने के, लिए नाम 

निर्देशित सदस्यों की संख्या मूल नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या से कम 

नहीं होती चाहिए । 

इस खण्ड के उप-खण्ड (2) (ग) में तदतुसार संशोधन किया गया है | 

21. खण्ड 4.--उपरोक्‍त खण्ड 3 में प्रस्तावित cada के अनुसार, इंस खण्ड में भी यह उपबन्ध करने के लिए 

संशोधन किया गया है कि किसी राज्य सलाहकार बोर्ड में, चेयरमैन और श्रम आयुक्त को छोड़ कर, नौ से कम सदस्य नहीं होंगे 

और इस खण्ड में एक समवतती उपबन्ध किया गया है कि कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की 

संख्या बोर्ड में मूल तियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संज्या से कम नहीं होगी ।



(vii) 

22. खण्ड 12.--ईस खण्ड के उप-खण्ड (2 ) में उपबन्ध है कि लाइसेंस देते वाले अधिकारी द्वारा किसी ठेकेदार के 
ara जारी किये जाने वाले लाइसेंस में अन्य बातों के साथ-साथ संविद्‌ श्रमिकों के लिए न्यूनतम Ha के निर्धारण के लिए उपबन्ध करने हेतु शर्ते दी जायें | यह झ्ाग्रह किया गया था कि “न्यूनतम मजूरी” शब्दों का निश्चित झाशय है । संविद्‌ श्रमिकों के लिए qa संगत मजूरी, जो कतिपय मामलों में श्रावश्यक हो, के भुगतान की व्यवस्था करने में किसी कठिताई को दर 
करने के लिए समिति ने उसमें प्रयुक्त “न्यूनतम” शब्द हटाने का फैसला किया है 

|| इस खण्ड के उप-खण्ड (2) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है । 

23. खण्ड 28.— 8 खण्ड के उप-खण्ड 2(घ) के अन्तर्गत जैसे यह मूल रूप में था, निरीक्षण कर्मचारी केवल मूल नियोजक के रिकार्ड को जब्त कर सकते थे या उसकी प्रतियां ले सकते थे । निरीक्षण कर्मचारियों को ठेकेदार के रिकार्ड को जब्त करने या उसकी प्रतियां लेने की शक्ति प्राप्त vet थी । समिति ने यह उपबन्ध करने के उद्देश्य से उप-खण्ड 2 (घ) में संशोधन कर दिया है कि मूल नियोजक के रिकार्ड के अलावा ठेकेदार का रिकार्ड भी जब्त किया जा सकता है | 
इस खण्ड के उप-खण्ड 2(घ) में तदनुसार संशोधन किया गया el 

24. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाय । 

काशी नाथ पाण्डेय, 
नई दिल्ली ; 

सम्मापति 
29 जनवरी, 1989 

संयुक्त समिति |





विसति टिप्पण 
up 

भ॑ उन लोगों में से हूं जिन्होंने भारत में संविद्‌ श्रमिक पद्धति के उत्सादन के लिये उपयुक्त विधान बनाने का जोरदार समर्थत 

किया था | यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अन्तर्गत समस्त भारत में काम कर रहे लाखों मजदूरों और कार्यालय कर्मचारियों को 

उचित मजूरी दिलाने और उनके कार्य की दशा सुधारने की आवश्यकता हैं । क्योंकि उनके पारिश्रमिक का बहुत सा भाग 
ठेकेदारों के नाम पर बेईभान बिचौलियों द्वारा ले लिया जाता है । सभ्य जगत में, जो समाजवाद का प्रचार करता हो, ऐसा 

अमानवीय शोषण सहन नहीं कर सकता | कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में यह लूट अमानवीय बत जाती है और इसका कोई भी विरोध 

नहीं करता । भारत सरकार, जिसके अ्रधीन सब से अधिक कर्मचारी हैं, गर-सरकारी क्षेत्र के लिये आदर्श प्रस्तुत करने के 

बजाये स्वयं यह HAAR कर रही है मजदूरों के कुछ भाग के श्रमानवीय शोषण में सहायक हो रही है जो अपने कार्य के स्वरूप 

के कारण असंगठित और असंरक्षित हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं रेलवे के 3$ लाख “aaa मजदूरों” का मामला बता 

सकता हूं जो निर्माण कार्य के लिये ठेकेदारों के द्वारा नियोजित हजारों मजदूरों के अलावा हैं। Alaa मजदूरों के मामले 

में रेलवे अधिकारी स्वयं ठेकेदारों का रवैया अ्पनाते हैं और उनको 1 से दस वर्ष तक बल्कि इससे भी alan अनिश्चित wala 
के लिये उन्हें काम पर लगाते हैं परल्तु उन्हें उन सभी सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो नियत कर्मचारी को मिलती हैं । अपने 
अध्ययन दौरे के दौरान हम ऐसे कई कर्मचारियों से मिले । अन्य विभागों में भी ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

2. समस्या बहुत गहरी और जटिल है और इस विधान में जो उपबन्ध करने का विचार हैं वे किसी भी हालत में 

eas नहीं हैं । संयुक्त समिति के कई सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों में सुधार करने के लिये काफी प्रयत्न किया ed 
असफल रहे। अतः निम्नलिखित आधार पर मैं संशोधित रूप में विधेयक से असहमति प्रकट करता हूँ :--- 

(एक) यह एक ऐसा विधान है जिसका आशय संविद श्रमिक पद्धति को समाप्त करता नहीं है ; 

(दो) “afar उत्सादन” के नाम पर यह विधान इस अ्रमानवीय पद्धति को केवल विनियमित करता है ; 

(तीन) यहां तक कि तथाकथित “वितियमन” से cat लाखों अभागे संविद श्रमिकों को कोई विशेष लाभ नहीं 
पहुंचेगा जो ऐसी परिस्थितियों के कारण इसका शिकार बताये जाते हैं जो उतकी सामर्थ्यं से परे होती हैं 

(चार) इसमें इतना ft नहीं किया गया है कि सब से पहले उन अनियमितताओं को रोका जाये जो सरकारी विभागों 
में की जा रही हैं | 

3. यह सब ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार है कि जब यह विधान व्यवहार में लाया जायेगा तो यह व्यय सिद्ध होगा। 
उचित यही होगा कि सरकार समस्त मामले पर फिर से विचार करे और पेश्तरं इसके कि सभा इस विधान को पास करे इसमें 
उपयुक्त संशोधन करके इसे बिल्कुल नया रूप दिया जाना चाहिए | 

नई दिल्‍ली ; के० श्रावत्द सम्बियार 

14 फरवरी, 1969 

wt 

इस विधेयक में संविद श्रम के उत्सादन के बजाये इसके विनियमत पर अदिक बल दिया गया है | विवेबक़ के! 35 खण्डों 
में से केवल खण्ड 10(1) स्पष्ट रूप से संविद श्रमिकों के नियोजन के faa के बारे में है. | 

इस अधिकार पर भी इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि ससंविद्‌ श्रम के तिषेध को असम्भव सा बता दिया गया है । 

2. विधेयक के अन्तगत्त वे अनियत श्रमिक नहीं ae जिनकी संड्या hia रेलवे विभाग में ही 3 लाख है और जिनकी 
सेबा की शर्तें किसी भी प्रकार संबिद्‌ श्रमिकों से अच्छी नहीं है । 

(ix) 51
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3 3, ऐसे स्थापतों में जिनमें केवल विरामी wear प्राकस्मिक स्वरूप का कार्य होता है, काये कर रहे कमकारों को जो 
संरक्षण देने का विचार है वह केन्द्रीय श्रथवा Usa FST में सरकार से परामश करके दिया जायेगा, परन्तु यह भ्रामक है, क्योंकि 
इत सभी बोर्डों में सरकार, fetal और ठेकेदारों को मिलाकर उतना बहुमत होगा.। यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई कि 
केन्द्रीय ग्रथवा अन्य राज्य बोर्डो के परामर्श से इस बात का निश्चय किया जायेगा कि क्‍या कोई स्थापत बारहमासी किस्म का 
है अथवा नहीं । 

| 4. संविद श्रसिकों का नियोजन करते वाले स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण, उन्हें लाइसेंस देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति 
तथा ठेकेदारों को लाइसेंस देने की जटिल पद्धति से बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैलने की आशंका हैं । 

5. संशोधित विधेयक के अन्तर्गत भी, मूल नियोजक संविद्‌ श्रमिकों को काम पर लगा कर स्थायी कर्मचारियों को 
दी जाने वाली मजूरी से कम दर पर श्रमिकों को नियोजित कर सकता है और भविष्य निधि, न्यूनतम लोभ-बोनस और अंवकाश 

तथा weal, आवास आदि में बचत कर सकता है । 

6. और, ठेकेदारों द्वारा संविद्‌ श्रमिकों को उनकी उचित मजूरी से वंचित रखने की संम्भावना पर कोई रोक नहीं लगाई 
गई है । 

7. विधेयक के Staal का उल्लंघन करने पर विशेषकर मालिकों और ठेकेदारों द्वारा, जिन दण्डों का उपबन्ध किया 
गया है, वे अपर्याप्त हैं और वे इतने कठोर नहीं कि उनके भय से उपबन्धों का उल्लंघन न किया जाये । 

8. हमारी राय में विधेयक संविद्‌ श्रम के उत्सादन के मुख्य उद्देश्य में असफल रहेगा । 

नई दिल्‍ली ; ः देवेन सेत 
17 फरवरी, 1969 रानेत सेन 

at 

इस विधेयक के उद्देश्य और इसके स्वरूप दोनों का ही मैं समर्थत नहीं कर सकता | विद्वेयक के उद्देश्य पर मेरी आपत्ति 

इसके दुष्टकोण के बारे में है । यह तो सही है कि श्रमिक जहां कहीं काम करते हैं वहां उत्तके साथ हो सकने वाले दुष्टाचार 

से gaat रक्षा करते के लिए हर कदम उठाया जाना चाहिए और उनके नियोजन के सिलसिले में यह सुनिश्चित किया जाना 

चाहिए कि उनका स्तर अच्छा रहे और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो परल्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि संविद्‌ श्रम का उत्सादन 

कर दिया जाय | वास्तव में, कुछ क्षेत्रों में संविद्‌ श्रम का ated किया जाना चाहिए aie Fo aa Gale इसे सीमित 

किया जाना चाहिए, Teg कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं wat इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि अर्थ व्यवस्था की कार्य कुशलता 

के लिए यह वांछनीय है और आवश्यक भी है । 

2. संविद श्रम सम्बन्धी विचारधारा के बारे में काफी श्रम पायां जाता है : एक तरफ तो संविद्‌ श्रम के पूर्ण उत्सादत 

की मांग की जाती है--यद्यपि यह माना जाता है कि आ्रारम्भ में अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगा दिये जायें । यह 

दृष्टिकोण साम्यवादी विचारधारा की उपज है--जिसके अनुसार पूंजी और श्रमिकों के बीच किसी को भी, अर्थात्‌ किसी भी 

बिचौलिये को घृणा से देखा जाता है, उसे बेकाः समझा जाता है और इस प्रकार यह TAT जाता है कि उसे हटा दिया जाना 

चाहिए । यह विचार gota: गलत है और इसे माना नहीं जा सकता । 

3. ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक को पेश करने में किसी ee तक यही विचारधारा काम कर रही है--क्योंकि इसके 

उद्देश्यों तथा कारंणों के विवरण के आरम्भ में यह कहा कहा गया है कि संविद्‌ प्रेणाली से कई प्रकार की बुराइयाँ पैदा होती 

हैं । इस बात को कहने का यह बड़ा अजीब AT GAT हैं । वास्तव में, संविद्‌ प्रणाली श्रम-विभाजन की प्रक्रिया का आवश्यक 

परिणाम है जो ग्राथिक विकास के लिए बहुत जरूरी है । वास्तव में, हमारी अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान पद्धति में उपक्रसियों को 

छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति संविदा-लाभ प्राप्त करता है और इस प्रकार ठेके पर काम करता है। वास्तव में, अपने श्रम द्वारा हम में से 

प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करता है । इसलिए यह विचार स्वीकार्य नहीं है कि किसी बिचौलिये 

की जरूरत नहीं है । ऐसे इरादे स्रे और इस पृष्ठभूमि की दृष्टि से यह विधेयक पेश करनते Hl प्रयास आरम्भ में ही बिफल कर fear 

जाना चाहिए 1



(x1) 

4. Teg दुर्भाग्यवश संविद्‌ श्रम के बारे में एक अन्य विचारधारा भी है, wal किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक 

जैसा कि विधेयक के खण्ड 2(ग) में है । सामान्यतया ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कभी ठेके प्रर श्रमिक रखे जाते हैं 

तो उनके कार्य की शर्तें नियमित श्रमिकों की अपेक्षा खराब होती हैं ॥ अधिकांशत: मूल नियोजक मजूरी के बारे में और ठेकेदारों 

द्वारा नियोजित श्रमिकों की अन्य शर्तों के बारे में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता | 

5. इस विचार से संविद श्रम पर वास्तविक आपत्ति यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारी भविष्य 

निधि अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि जैसे श्रमिकों सम्बन्धी विभिन्न अ्रधिनियमों के अ्रधीन दायित्वों से बचने के 

लिए नियोजक बिचौलिए के जरिये ठेके पर श्रमिकों को रखता है । कभी कभी नियमित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयोग के लिए 

ठेकेदारों को बीच में लाया जाता है ताकि Sa के संगठत की शक्ति को तोड़ा जाय और उन्हें मजूरी बढ़ाने की मांग करते से 

रोका जाया । 

6. वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जिसमें विधेयक में बुराई और अच्छाई को अलग-अलग किया जानता चाहिए । 

दो पार्टियों कै बीच हुए करार से जान बूझ कर बचने के लिए जो संविद श्रम का उपयोग होता है उसका अविलम्ब उत्सादन किया 
जाना चाहिए ) क्योंकि इस प्रकार का प्रयास किसी उद्योग विशेष में पूंजी और श्रमिकों दोनों के बीच Geo से हुएं करार का 
उल्लंघन = । उच्चतम aaa द्वारा जो कसौटियां रखी गई हैं वे इस म मले में संगत हैं | वास्तव में विधेयक में उच्चतम 
न्‍्यायालय के इस आशय का अध्याय एक के खण्ड 10 में उल्लेख करते का प्रयास किया जाना चाहिए था | उच्चतम न्यायालय 
द्वारा cared aa रिफाइनिंग कम्पती आफ इंडिया लिसिटेड बताम उसके कर्मचारी कै मामले में fea गये निर्णय में निर्धारित 

चार कसौटियां (1960 177 Also एल० एस०) इसके साथ है अर्थात किसी स्थापना में संविद श्रम के उत्पादन के लिए चरों 

शर्तों को पुर करना अनिवार्य है । विधेयक में इन चार कसौटियों का उल्लेख अलग से किया गया है जो गलत है और जिसे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

7. विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय से saa करता संगत होगा : “वर्तमान मामले में ऐसी कोई बात Sas ही नहीं 
होती और निर्णय के लिए केवल ae प्रश्न है कि क्या ऐसे काम के लिए जो न्तिरत्तर चलने वाला है और जो हर रोज होना ही 

है और जो शोधत कारखाने के काम के लिए आनुषंगिक और आवश्यक है और जो काफी कमंचारियों को पूरे समय के लिए 
नियोजित करने के लिए पर्याप्त है और अधिकांश कम्पनियों में नियमित श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है उसे ठक्कैद्वारों को किये 
जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।” उच्चतम न्यायालय इस प्रकार के ठेके के काम का उत्पादन करना चाहता था 
a किइस सिद्धान्त को हर स्थान पर लागू करना, जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था के हित के प्रतिकूल है । 

8. इस प्रश्त की सामान्य रूप से अर्थ-व्यवस्था के और विशेष रूप से भारतीय अर्थ-वव्यवस्था के प्रसंग में जांच करने की 
जरूरत है । संसार के सभी देशों की अर्थ-व्यवस्था के क॒र्य-च/लन के विभिन्न अध्ययनों से प्रकट हुआ है. कि संविद श्रम से 
कुशलता बढ़ती है लागत खर्चे कम होता है प्रशासन. में और लेखा रखने की प्रक्रियाओं में व्यवस्था रहती है प्रौद्योगिकीय 
परिवतंनों का ज्यादा उपयोग होत है श्रेष्ठ तकवीक़ी जानक री वाले बाहर के विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं श्रम शक्ति में स्थायित्व 
Gat होता है और गर हाज़िरी के कारण क्षति नहीं होती । 

9. ऐसा हो सकता है कि-कोई उपक्रमी अपने प्रशासनिक गुणों को अधिक महत्वपूर्ण कम में कैन्द्रित करने की दृष्टि से 
कुछ काम किन्‍हों wea व्यवित को सौंपना चाहे और उस मामले में यह श्रम विभाजन वांछनीय है । श्रन्यथा कुछ प्रकार के कार्य 
के लिए एक विशेष प्रकार के विशेषज्ञों की कुछ ही समय करे लिए जरूरत हो सकती है. । ऐसे मामलों में ठेके के आधार पर किया 
गया कार्य श्रत्चिकों और उपभोक्ताओं दोनों ही कै लिए उपयोगी हो सकता है 1 उजरती काम पर aria मजूरी पद्धति भी 
एक भिन्न दृष्टि से diag श्रम है परन्तु वह है उसी प्रकार का कभी-कभी कुछ प्रकार कै क म के लिए उसके लिए अपेक्षित वास्तविक 
श्रमिकों की अवेक्षा निरीक्षण श्रमिकों की अधिक जरूरत होती हैं। उस मामले में संविद श्रम अधिक उपयोगी हो सकता है 1 
इसलिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन में संविद श्रम उपयोगी होता है--एक अर वश्यकता होती हैं बुर ई Tel | उस मामले में 
alias संगठत को इसके लिए कैवल अनुमति ही नहीं देनी चाहिए बल्कि व्यापक BAR पर इसे लागू करने के हेतु प्रोत्साहन 
भी देना चाहिए 1 

10. कभी-कभी संविद श्रम के कारण हम वस्तुएं और सेवाएं कम लागत पर प्राप्त कर सकते हैं जो अत्यथा सम्भव 
नहीं है. । यदि संविद श्रम के कारण उपभोक्ताओं को कम लागत का ल.भ मिलता हैं ।| या afe इसके कारण हम बहुत 
संख्या में पुरुषों और महिलाओं को रोजगार दिला सकते हैं था यदि इससे हम सम्बद्ध उद्योग का विकास कर सकते हैं तो इसे 
उपयोगी समझा जाना TET aE बात दो पभझ में आते घाली है कि सभी प्रकार alee श्रम का उत्स्रादत कर दिये जाते पर
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सूल नियोजक सभी प्रकार के कामों के लिए स्थायी श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए मजबूर हो सकता है और इस प्रकार उसकी 
लगात बढ़ जायगी । परत्तु इसप्रक्रिया के परिणामस्वरूप यदि उसका एकाधिकार है तो सम्बद्ध उद्योग का उत्पादत सीमित 
हो सकता है रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं, उपभोक्ताओं कै लिए कीमतें ग्रधिक हो सकती हैं या यदि सम्बद्ध उद्योग को 
स्पर्धा का सामना करना पड़े तो वह as ग्रस्त हो जाता है और बहुत जल्द उसे बन्द करना पड़ता है । ऐसे मामलों में संविः 
श्रम का salen Sat हा निकार ही नहीं विनाशकारी भी है । संविद श्रम का समाप्त करना तभी सहायक हो सकता है यदि 
इससे अत्याधिक atl में कमी हो जाय या ठेकैदा से के अत्या धिक फायदे कम हो जायें और साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़ने में 
रुकावट न हो और Gas में बाधा न आये | 

11. भारत में संगठित उद्योग श्रमिकों को कई रियातें देने के लिए किसी ह॒द तक इस कारण भी संहमत हो जाते 
हैं कि भारत की अर्थ-व्यवस्था के विदेशी प्रतियोगिता से अलग-थलग होते के कारण श्रम और पू जी दोनों में ही एकाधिकार की 
स्थिति उत्पन्न हो गई है । इसी स्थिति में रियायतें दी जाती हैं जो उपभोक्ता 3 हितों के प्रतिकूल होती हैं। इससे अर्थव्यवस्था 
अनम्य हो जाती है और ग्र्थ-व्यवस्था के विकास की गति धीमी पड़ जाती है ! 

12. चूंकि भारत में ge व्यवस्था विकाोसोन्मुख है इस लिए यह सम्भव है कि उत्पादन की तकनीक में तेजी से परिवतेन 
हों । - उद्योगों को उत्पादन में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आपको बदलने के समर्थ बनाने की दृष्टि से यह 
वांछतीय नहीं कि किसी उद्योग को किसी शिकंजे में जकड़ दिया जाये । अतः इस समय संविद श्रम का पूरे रूप से उत्सादन 
करना अथवा उसके प्रयोग पर कई Tae लगाना वांछनीय नहीं है कभी कभी सजदूरों को किसी विशेष मौसम में 
जैसे बरसता अथवा खरीफ के मौसम में खेती का काम सिल जाता है परन्तु यदि रबी के सौसम में झथवा ग्रीष्म ऋतु में 
वे बेकार हैं तो कुछ दिनों के लिये उन्हें काम की ग्रावश्यकता होगी । कभी-कभी मजदूर किसी विशेष कारखाने के लिये 
सदैव कार्य करना नहीं चाहते, जबकि कई बार किसी ठेके के कार्य के लिये अपने परिवार के किसी सदस्य को भेज सकता है परन्त 
उसी सदस्य को सदेव नहीं भेज सकता । ऐसे मामलों में स्वयं मजदूर के लिये संविद श्रम सुविधाजनक हैं । कभी-कभी उपभोक्‍ता 
को सस्ती AGT IE सेवा मिल जाती है-केवल तभी जब संविद पद्धति चल रही हो- अत्यथा श्रम-विभाजन सम्भव नहीं । निर्माण 
कार्य, माल होना परिवड॒त आदि ऐसे कार्य हैं जिनको संविद श्रम द्वारा सुविधा से, सस्ता और कार्यकुशलता से किया जा सकता हैं | 

13. Hd: यह मानना आवश्यक है (क) कि संविद श्रम त केवल आवश्यक हैं बल्कि अथे-व्यवस्था के कुछ Sal में निश्चय ही 
अच्छा है ओर अतः: उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए; (ख) कुछ मामलों में इसके दुरुपयोग होने की सम्भावना है, और उस मामले में 
में उसका उत्सादन किया जावा चाहिए जहां केवल दुरुपयोग होगा किसी अच्छाई की सम्भावत्ता नहीं है; और (ग) जहां दोषों 
अच्छाई और बुराई की सम्भावना है वहां इसे कम करना चाहिए । इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इन तथ्यों को स्पष्ट 
न बताने से, वर्तमान रूप में इसके गलत प्रयोग की सम्भावना है। 

14. अब मैं विश्वेयक के श्रावतक भाग की ओर आता हूं । इस सम्बन्ध में मैं (क) स्थापत्ता और ठेकेदार की परिभाषा, 
(@) सरकार को दी गई शक्तियों; और (ग) wordt भुगतान और सुविधाओं को मुहैया करने के बारे में ठेकेदारों और मख्य 
नियोजक को जिम्मेबार ठहराने से सहमत नहीं हूं । 

15. भारतीय श्रम सम्मेलन के 19वें अधिवेशन में पहले संविद श्रम का प्रश्त उठाया गया था । इस सम्मेलन के निष्कर्ष 
का अवलोकन करते के काबिल हैं । इसमें सुझाव दिया गया कि जहां तक सम्भव हो स्थापनों का नियमित कार्य मुख्य लियोजक 
ढारा सीधे भर्ती कर कर्मचारियों से करवाना चाहिए और यह कि जहां कार्य बारहमासी है रोज होना चाहिए, आलुषांगिक है 
ait कारखातों के कार्य के लिये आवश्यक है, जहां कार्य काफी संख्या में कर्मचारियों को नियोजित करने के लिये पर्याप्त है और 
अधिकतर नियमित कर्मचारियों srt करवाया जाता है, वहां संविद श्रमिक नियोजित नहीं किये जाने चाहिएं। जहां यह सम्भव 

ही वहां साप्ताहिक Bel Ae समयोपरि भत्ते के लिये मातक निर्धारित किये जाते चाहिएं । आवश्यक सुविधाश्रों को मुहैया करने 
के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिए । वास्तव में विधेयक में यह भावना रहती चाहिए थी; इसके बजाये यह अपने Gathers से 
घरे चला गया है | 

यदि 19वें भ्रथिवेशन में बताये गये उद्देश्य को ध्यान में रखा जाय तो विधेयक के खण्ड 5(ड:) में संशोचन कर उस में 
कोई विधि , कार्य अथवा अन्य ठे के का काम जो विरामीं waar आकस्मिक किस्म का है ” शासिल किया जाता चाहिए था। 

16. जहां तक संविद श्रम के प्रयोग पर लगाये गये प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, ठेकेदारों की परिभाषा महत्वपर्ण 1 
म्रधिनियम में जिस प्रकार की सुविधाओं को लायू करने का प्रयत्न किया गया है वे तभी आवश्यक हैं जब मजदूर a सम्बी अवधि
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के लिये नियोजित किये जाते हैं। इसे परिभाषा में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था परन्तु दुर्भाग्यवश विधेयक में उन सभी 
ठेकेदारों को शामिल करते का प्रयत्त किया गया हैं जिन्होंने पिछले वर्ष में 20 से श्रधिक कर्मचारी तियोजित किये हों , चाहें वे एक ही 
दिन के लिये किये गये हों । यह विद्धास्त रूप से तंथा कार्यान्वित करने की दृष्टि से बिल्कुल गलत है । वास्तव में जबकि सभी 
कारखाने सम्बन्धी BAT SA सभी स्थायी मालिकों पर लाग होते हैं जिनके अ्रधीन 20 से अधिक कर्मचारी हों, तो Sa 3 part पर 
प्रतिबन्‍्ध लगाया जाना चाहिए जो 60 अथवा 90 से wlan faa 50 से अ्रधिक कर्मचारी नियुक्त करता है--प्रयवा अधिनियम 
किसी ऐसे स्थापन पर लागू किया जाना चाहिए था पिछले छ: महीनों में औसतन ofa faq 20 से ग्रधिक संविद अमिक नियोजित 
करता है | 

17. लादने, उतारने और परिवहन का कार्य भी संविद श्रमिकों द्वारा किया जाता चाहिए । जो कार्य किसी एक cara पर नहीं 
किया जा सकता अथवा जिसे निर्माण कार्य से पृथक किया जा सकता हैं, अथवा जो उसकी अनिश्चितता और अनियमितता के कारण 
कारखाने के अनुशासन के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, उस कार्य पर इस अधिनियम में प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए । 
लादते-उत्तारने का कार्य भी इसी किस्म का हैं और अतः उसे इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए। 

18. दो ऐजेंसियों--इस विधेयक में मुख्य नियोजक तथा ठकेदार--पर जिम्मेवारी डालना भी गलत है | मजूरी के भुगतात 
आदि के लिये मुख्य नियोजक तथा ठेकेदार को जबकि ठेकेदार रजिस्टर्ड हो और लाइसेंस प्राप्त हो, जिम्मेवारी देना गलत है । 
उनमें से किसी एक को जिम्मेवार बनाना अच्छा रहेगा। मुख्य नियोजक को केवल तभी उत्तरदायी बनाया जा सकता है जब 
ठेकेदारों को कानून के Pas में नहीं लाया जा सकता | मुख्य नियोजक को तभी उत्तरदायी बताया जाता चाहिए जब ठेकेदार 
को लाइसेंस त दिया गया हो; यदि ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं और उसके पास लाइसेंस है, तो मुख्य नियोजक को उत्तरदायी न बनाया 
जाये । 

19. जलपान यूह, पाखाने, पीने के पानी Bile की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी के सम्बन्ध में भी उनमें से किसी 
एक को उत्तरदायी बनाया जाये, और उसका निर्णय सलाहकार परिषद्‌ द्वारा किया जाना चाहिए।_ कभी कभी मुख्य नियोजक को 
उत्तरदायी बनाना ही अ्रच्छा होगा; और कभी कभी ठेकेदार को ठेके की शर्तों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि किसके लिये 
कौन उत्तरदायी है। और कुछ मामलों Farag सरकार को भी उनमें से किसी एक को उत्तरदायी बनाने के लिये तैयार रहना 
चाहिए | 

20. मजूरी के भुगतान तथा seq सुविधाओं को मुहैया करने के लिये मुख्य नियोजक और ठेकेदारों में से किसी एक को 
जिम्मेवार .ठहराने के सम्बन्ध में, श्रच्छा यही होता यदि ठेकेदार की परिभाषा स्पष्ट कर दी जाती। वास्तव में, ठेकेदार को 
Cal जिम्मेवारी तभी दी जानी चाहिए जब वह स्वतन्त्र व्यवसायी हो, काम के ब्यौरे के सम्बन्ध में बिना किसी का नियंत्रण 
स्वीकार किये अन्य व्यक्तियों के लिये विशेष कार्य करता हो । जबकि किसी श्रौद्योगिक स्थापन के मालिक, कब्जाधारी waar प्रबन्धक 
द्वारा अग्रत्यक्ष रूप से नियोजित कम चारियों को सहायता देते के लिये, औद्योगिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने 
निर्धारित किया है कि जहां मुख्य नियोजक का कर्म वारी के ऊपर नियंत्रण है और उसकी देखरेख में है, तो HAA को मुख्यनियोजक 
के अधीन समझा जाना चाहिए, जिस से कि उसे कारखाना अधित्तियम और औद्योगिक विवाद अ्धिनियमों का लाभ fia सके । 
इस प्रकार के कर्मकारों के लिये मुख्य नियोजक को उत्तरदायी बताया जाय । परन्तु अधिनियम को दोनों का ही पक्ष नहीं लेना 
चाहिये जिस से कि कई बार ऐसा लगे कि-वह किसी पक्ष का भी समर्थक नहीं है । 

21. इस विधेयक में समता का ध्यान न रखने की भी एक भारी गलती की गई है। सभी लोग जानते हैं कि सम्भवतः 
गेर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उपकम भारी संख्या में संविद श्रमिक नियोजित करते हैं। ऐसी परिस्थिति 
में खण्ड 10 (1) और 10 (2) या 5. (ख) या 31 के अन्तगतः ( विशेष मामलों में we देने की शक्ति) सम्बन्धित सरकारों के 
हाथों में शक्ति दे देना सरकारी क्षेत्र के casa को विशेष सुविधा देने के बराबर होगा | ऐसी शक्तियां केवल साव॑जनिक प्रयोजन के 
लिए ही दी जा सकती हैं और यदि किसी सरकारी पक्ष को भेदभाव पूर्ण बर्ताव मालूम है तो उसे अपनी तकलीफों को दूर करने के 
लिए स्यायालय के पास जाने का अक्सर मिलता चाहिए | खेद की बात है कि असंतुष्ट पक्ष को इस प्रकार का मूलभूत: अधिकार इस 
विद्वेयक में नहीं दिया गया है। विश्वेयक के खण्ड 10 (2) में दी व्याख्या के सम्बन्ध में antes प्राधिकारी से oT करने की 
अनुमत्ति दी जानी चाहिए थी ! ; 

नई दिल्‍ली ; 

18 BWW, 1969 | 

Bo Fo अमोन



Xiv 

ATS 

कि प्रवर समिति ते fata - को जो रूप दिया है उससे इस विधेयक के जिसमें संविद श्रम की प्रथा का धीरे- 
घीरे उत्सादन करने तथा संबिः 
बतायें पे प्रा कि सकेगा | स्डेल्डर्ड वेकुअम रिफाइनिंग कम्पत्ती आफ इंडिया लि० बतास उसके कर्मचारी, 1960 के 

fi Fare दिये fs तथा संविद्‌ श्रप्मिकों की प्रथा के उत्सादन के लिए विभिन्न भारतीय श्रम सम्मेलनों में 
AM उठ ड़ गई A ग इस विधेयक के पेश किये जाने का मुख्य कारण हैं । उच्चतम न्यायालय ने अपता निर्णय उस समय दिया 

था जब संविद श्रमिकों की प्रथा को विनियमित करने के लिए कोई कानूनी उपबन्ध नहीं था | उच्चतम न्यायालय ते कहा था कि कुछ 
कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे संविद श्रमिकों की प्रथा एकदम हटा ली जानी चाहिए | पर निर्णय के पीछे जो सिद्धान्त था उसमें सुझाया 
mac था फि जितनी-जल्दी इस घृणोत्यादक. sar को हटा लिया - जाये उतना ही. et तथा मजदूर 
au के लिए अच्छा होगा अत: यह आशा करता स्वाभाविक ही है कि विधेयक ऐसे उपबन्धों के साथ पास किया जायेगा कि 
जिस से उच्चतम न्यायालय द्वारा बताये संरक्षण भी अधिक संरक्षण संविद श्रमिकों को मिल सके । पर विधेयक के विभिन्न खंडों से 
पता चलता है कि बात इसके विपरीत हुई है और यह विधेयक संविद श्रम की प्रथा के उत्सादन के लिए कारगर कानूनी हथियार 
सिद्ध होने के बजाय श्रान्तिमय तंथा असंगत हो गया है | अतः यह कहा जा सकता है कि संविद श्रम की प्रथा का उन कार क्षेत्रों में 
भी उत्सादत्त नही किया गया है जित्तका उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में किया था अर्थात उन काये क्षेत्रों में जिनमें नियमित 
रूप से रखे गये श्रमिकों से काम लिया जाता है | 

2. मजदूर संघों के अधिकांश प्रतिनिध्तियों ने, जिन्हें समिति ने बुलाकर अपने सामने साक्ष्य लिया यह मांग की कि संविंद श्रम 
की प्रथा का पूर्ण रूप से उत्सादन कर दिया जाना चाहिए | संविंद श्रम की प्रथा से मजदूरों का शोषण तो होता ही है पर AA व्यवस्था 
का भी कुछ लोगों के फायदे के लिए शोषण होता है । निर्माण कार्य पर खर्च होने वाले धन का अधिकांश कुछ लोगों के हाथ में 
चला जाता है और मजदूरों को लाभ नहीं पहुंचता तथा उनके कार्य का कम मूल्यांकन किया जाता है । अतः इस समस्या का 
एक मात्र हल यही है कि संविद श्रम की प्रथा का पूर्ण रूपेण उत्सादन कर दिया जाये, लेकिन इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं रखा 
गया है। हि 

3. जहां तक इस विधेयक के कुछ उपबन्धों को सम्बन्ध है, 20 या उस से अधिक कर्मकारों को काम पर लगाने वाले स्थापनों 
पर इस विधेयक का लागू होना खण्ड 1 (4) (क) द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके फलस्वरूप अनेक ऐसे संगठन जिनमें 

इस से कम संख्या में करमंकार लगे होगे , इस उपबन्ध से छूट पा जायेंगे और सिद्धान्तहीन नियोजकों को मुख्य संगठन की ऐसी छोटी 
छोटी इकाइयाँ, MAH 20 मजदूर लगे हुए हों, बनाने का मौका मिल जायेगा इसके अलावा खण्ड 1 (5) के अन्तर्गत उन कार्य- 
क्षेत्रों पर इस विधेयक का लागू होत़ा प्रतिबन्धित किया गया है जिनसें विरामी तथा आकस्मिक ढंग का काम होता है। कौन सा 
काम विरामी तथा ग्राकस्मिक ढंग का समझा जायेगा इसकी परिभाषा देते के लिए जो व्य,ख्या दी गई है, उस से यह बात स्पष्ट नहीं 
gt सकेगी कि विधेयक feat पर लागू होगा और किस पर तहीं | सलाहकार बोर्डो से सम्बन्धित nea में श्रसिकों के प्रतिनिधियों 
की संख्या अन्य पक्षों के प्रतिनिधियों के बराबर ही रखी गई है | चूंकि. यह विधेयक संविद श्रमिकों तथा उनकी प्रथा के बारे में 

@ इसलिए उचित्त यह था कि इस ais में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का बहुमत रखा जाता । / 

4. पहली बार ही इस ग्रकार के कानून में कर्म कारों की परिभाषा बाह्य कामिक दी गई है, खण्ड 2 (1) (ग) 'बाह्य कामिक' 
जो विशद परिभाषा दीं गईं है उस से Sa असंख्य श्रमिकों पर Sa विधेयक के लागू होने में बाधा पड़ जायेगी जो कि बीड़ी, सोना, 

जेवरात, वस्त्ननिर्माण आदि जैसे उद्योगों में जिनमें “मुख्य नियोजक द्वारा या उसकी ओर से वस्तएं या सामग्री ठीक करने, साफ 

करने, धोने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, अन्तिम रूप देने “मरम्मत करने, या अनुकूलित करने आदि & लिए दिये जाते हैं” नियो- 
जित हैं। अध्ययन दौरा करते समय जब हमने उन बीड़ी कर्मकारों का जो किसी संविद्‌ प्रथा के अन्तर्गत नियोजित freer जाते हैं और 

जिन की मजूरी तथा अन्य रहन-सहन की स्थिति सबसे बुरी है. दयवीय अवस्था को देखा नो हमें बहुत कवका पहुंचा । मुझे यह देख कर 
खेद हुआ कि इस विधेयक 8 उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल सकेगी | खण्ड 10 में सरकार, ने संविद अमा प्रथा का उत्सादन 
करने के लिए एक पक्षीय शक्ति अपते हाथ में रखी है और उसका प्रयोग वह श्रलग Het परिस्थितियों में अपनी इच्छानुसार करेंगी । 
संक्षेप में इस विधेयक के a खंडों में जो कुछ व्यवस्था की गई है वह इस खण्ड द्वारा वापस लेली गई है । जब कि यह खण्ड 
पूरी तरह नहीं हदाया जायेगा तब तक Sa श्रमकों के लिए जिनके हिल में यह विधेयक बत्ताया गया है, इसका कोई लाभ नहीं होगा । 

} के 5. अन्त में, इस विधेयक सें विभिन्न Sead वाले खण्डों के परिणामस्वरूप सरकार न तो संविद AA प्रथा का उत्सादन कर सकेगी 

और न उसका विनियमन कर सकेगी | इस के अलावा मुझे आशंका है कि इसके परिणामस्वरुप मुकदमेंबाजी बढ़ेगी क्योकि झनेक 

वाक्यांश तथा शब्द ऐसे हैं जिनके विभिन्न अर्थ तथा अभिप्राय निकाले जायेंगे। चूंकि श्रम न्यायाधिकरण तथा न्यायालयों की पूरी 
पूरी व्यवस्था नहीं रखी गई है इस लिए मुकदमेंबाजी से लाभ उन धनी नियोजकों को ही पहुंचेगा जो अधिकांशत: ठेकेदारों हैं । अतः 
इसका अन्तिम परिणाम यही होगा कि इस विधेयक से उन श्रमिकों की, जो संविद्ध श्रम प्रथा का उत्सादन चाहते हैं, भाकांक्षाएं तथा 
आशाएं पूरी ने हो सकेंगी शररउस सर अनेक संघ्रान्तियां पैदा होंगी। a 

नई दिल्‍ली 5 FE 

20 फरवरी, 1969 

ast 
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विभिन्न संगठनों, मजदूर संघों, फेडरेशनों, रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पत्ततों और गोदियों, कोयला तथा इस्पात 
उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी ज्ञापतों /अभ्यावे दनों को देखने पर और उड़ीता तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में संविद्‌ श्रम की स्थिति 
का वास्तविक अध्ययन करने पर हमारी Ua है कि संविद्‌ प्रणाली के अ्रनुसार काम कर रहे श्रमिकों की स्थिति बहुत श्रसत्तोषजनक 
है । कुछ मामलों में, मजदूरों, विशेषकर महिला मजदूरों को 8 से 10 घण्टे से अधिक समय तक़ काम करते पर भी प्रति दिन 2/रुपये 
भी नहीं मिलते हैं | कुछ स्थापनों में कंटीन, निवास स्थान, चिकित्सा सेवा और पीते के पासी का प्रबन्ध असनन्‍्तोषजनक cal 

2. Ag सही है कि कुछ प्रकार के काम, विशेषकर माल लादते और उतारने का काम या किसी विशेष मौसम में होने वाला 
अन्य काम मात्रा में एक समान नहीं होता, प्रति दिन, प्रति सप्ताह और प्रति मास उसकी मात्रा अलग अलग होती है जिसके कारण 
ठेकेदार श्रमिकों का नियोजन आवश्यक होता है | सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम या अन्य स्थापन कुछ निश्चित संख्या में स्थायी 
रूप से श्रमिकों को नहीं रख सकते क्योंकि कई कई दिन तक या सप्ताहों तक उनके लिए काम ही नहीं होगा । cag यह देखा गया है 
कि भवनों या अन्य स्थापनों के रख-रखाव के काम के लिए भी ठेके पर श्रमिक रखे जाते हैं : निर्माण-कार्य के लिए, सफेदी के काम 
के लिए और रख-रखाव के अन्य कामों के लिए भी ठेके पर श्रमिक रखे जाते हैं । यह वांछततीय है कि रख-रखाव के कामों के लिए 
संविद्‌ श्रम प्रणाली GT: समाप्त कर दी जाये और तुरन्त ही उन कामों के लिए स्थायी श्रमिक रखे जाय | स्थायी मजदूरों तथा 
संविद्‌ श्रम प्रथा के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को जो वेतन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें ग्रसमानता इतनी अ्रधिक तथा 
स्पष्ट है कि लोक हित में संविद्‌ श्रम प्रथा का उत्सादत करना आवश्यक तथा वांछतीय है । अर्थ व्यवस्था का महत्व संविद्‌ श्रमिक 
नियोजित करने वाले सरकार या सरकारी Ba के Sosa या अन्य स्थापनों से अधिक नहीं होना चाहिए | इस समस्या पर 
मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए । 

3. संविद्‌ श्रम प्रथा केवल उन्हीं स्थापनों में चालू रबी जानी चाहिए जिनमें यदि स्थायी aire नियोजित हों तो उन्हें 
विरामी या मौसमी ढंग का काम होने के कारंण एक लम्बे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है । सरकार को गम्भीरता के साथ 
ऐसा प्रयत्त करता चाहिए कि मजदूरों को स्थायी तौर पर लगाया जाये, चाहे उसके फलस्वरूप सरकार को अधिक लागत ही पड़े 
और यह प्रथा केवल उन्हीं स्थानों पर जारी रखी जाये जहां ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक atl 

4. अधिनियम के उपबन्ध इन पर लागू हैं--(क) हर स्थापन पर जितमें संविद श्रमिक के रूप में 20 या उससे अधिक 
कर्मेकार नियोजित हों या fro 1 2 महीनों में किसी दिन नियोजित रहे हों ; (@) हर ठेकेदार पर जो 20 या उससे अधिक कर्मकारों 
को नियोजित करता हो या उसने पिछले 12 महीतों में किसी fer 20 या उससे अधिक कर्मकार निधोजित किये हों । इस बात को 
ध्यान में रख कर कि ठेकेदार द्वारा क्मकारों की उपस्थिति नामावली किस प्रकार रखो जाती है, कर्मकारों की संख्या 20 से 
घटाकर 10 कर देना उचित रहेगा ताकि संविद्‌ श्रम प्रथा का छोटे से छोटे स्थापना में भी उत्सादन किया जा सके | 

5. इसके अतिरिक्त, धारा 1(5) (ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार किसो भी स्थापन में किये गये काम को विरामी प्रकार का नहीं समझा जायेगा : यदि ag पिछले 12 महीनों में 120 से अधिक दिमनों तक किया गया द्वो या (दो) यदि ag मौसमी हो ate एक वर्ष में 60 से अधिक दिन किया गया हो । 

6. हम सुझाव देते हैं कि उपर्युक्त उप-पैरा (1) में 120 fea की संख्या को घटा कर 90 दिन कर दिया जायें और उप- पैरा (1) में इसे 60 fer से कम कर 30 दिन कर दिया जाना चाहिये । 

7. खण्ड 2 में, यह वांछनीय है कि, हाल ही में AG में एक दम बढोतरी के कारण, पर्यवेज्ञो Sq में art कर रहें कर्मचारियों 
की मजूरी सीमा 500 रू० से बढ़ा कर 750 रुपये कर दी जानो चाहिए | सरकार का यह कहता कि विभिन्न अत विधियों में नजरों की सीमा को बढ़ाने का प्रश्त पहले ही मंज्ञालय के बिचा राधीन है विश्वासोत्पादक नहों है । नथे विधान में बह कार्य आ्रारम्भ किया जा सकता भा और भावी श्रम विधियों में आगे इसका अनुकरण किया जा सकता था | 

8. खण्ड 15 में, यह बांछतीय है कि अपीलीय अधिकारी के पास कानूनी योग्यता, न्यायिक कार्य में alas हो तथा gaat मानवीय दृष्टिकोण हो । वह निरपेक्ष, कानूनी और निष्पक्ष ढंग से निर्णय ले सके । उसका दृष्टिकोग विभागोव होने 6 बजावे कावूजो होना चाहिए । अतः यह वांछनीय होगा कि अपीलीय अधिकारी सेवानिवृत्त जिला त्यायाधोशों अथवा अन्य न्यायिक अधिकारियों में से नियुक्त किया जाये । 

9. खण्ड 26 में, शिकायत पेश करने का अधिकार निरीक्षक को दिया गया है अथवा उसके मंजूरी (a जाने पर शिकायत, - की जा Geel है। areas में शिकायत करने का अधिकार मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं को भी मिलता चाहिए और सम्बद्ध अधिकारी 

af
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कौ झधिनियम के उपब्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में शिकायत करते के उतके अधिकार पर कोई प्रतिवस्ध नहीं लगाया जाता चाहिए | 
यह भी बॉछत्तीय है कि धारा 26 में शिकायत करने की समय-सीमा को बढ़ा कर छः मांस कर देना चाहिए चंकि यह सम्भव है कि 
अधिनियम के उपबन्धों के कुछ उल्लंघनों का तीन मास के पश्चात हीं पता चले । 

10. विशेष परिस्थितियों में स्थापतों पर. इस अधिनियम के उदबन्धों के प्रवतेन से छूट देने के लिये धारा 31 के अन्तर्गत 
सरकार को विस्तृत भ्रधिकार दिये गये हैं और सम्पूर्ण मामला सम्बद्ध सरकार की इच्छा अथवा स्वविवेक पर wis दिया गया है | 
आपात स्थिति अ्रथवा किसी अन्य गम्भीर परिस्थिति में, अनियस्लित तथा अ्रंविनियामित श्रधिकार प्राप्त होने के कारण सम्बद्ध 
सरकार द्वारा इस विधि के इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जा सकता है । कोई कसौटी निर्धारित की जानी चाहिए और इस विधि के 
इस उपबन्ध का दुरुपयोग रोकने के लिये और ga परिस्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए जिनमें कि इस धारा का 
प्रयोग किया जायेगा । 

नई दिल्‍ली ; ओचन्द गोयल 
22 फरवरी, 1969 gan we Rea 

प्रेम मचोहर 

Ro tao विद्यार्थो
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संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) 
विधेयक, 1967 

खंडो का क्रम 

झध्याय 1 

प्रारम्भिक 

खण्ड 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना ! 

2. प्रिभाषाएं | 

अध्याय 2 

सलाहकार बोर्ड 

3. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड । 

4. राज्य सलाहकार STS | 

5. समितियां गठित करने की शक्ति । 

अध्याय 3 

संविद श्रमिकों कोशनियोजित करने वाले स्थापनों का 
रजिस्ट्रीकरण 

6. रजिस्द्रीकर्ता आफ़िसरों की नियुक्ति । 

7. कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण । 

8. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का श्रतिसंहरण .। 

9. श्ररजिस्द्रीकरण का प्रभाव । 

0. संविद्‌ श्रमिकों के नियोजन का प्रतिषेध | 

अध्याय 4 

ठेकेदारों का अनुज्ञापन 

11. अनुज्ञापक आक़िसरों की नियुक्ति । 

12, shart का अनुज्ञापन | 

13. अनुज्ञप्तियों का अनुदत्त किया जाना t 

14. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण, निलम्बन और संशोधन | 

15. अपील | 

(xvii)



16. 

17; 

18. 

iS 

20. 

21. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

(avi) 

झध्याय 5 

संविद्‌ श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य 

कैन्टीनें । 

विश्राम-कक्ष | 

ora सुविधाएं | 

प्राथमिक उपचार की सुविधाएं | 

कतिपय मामलों में प्रधान नियोजक का दायित्व । 

मजदूरी का संदाय करने का उत्तरदायित्व | 

अध्याय 6 

शस्तियां और प्रक्रिया 
बाधाएं | 

संविद्‌ श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में उपबन्धों का उल्लंघन | 

अन्य अपराध | 

कम्पनियों द्वारा अपराध | 

अपराधों का संज्ञान | 

अभियोजनों की परिसीमा । 

भध्याय 7 

प्रकीर्ण 

निरीक्षक कर्मचारीवृन्द | 

रजिस्टरों aie ara अभिलेखों का रखा जाना । 

इस अधिनियम के see विधियों और करारों का प्रभाव! 

विशेष दशाओं में छूट देने की शक्ति । 

अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का परित्नाण । 

निदेश देने की शक्ति । 

कठिताईयों का निराकरण करने की शक्ति । 

नियम बताने की शक्ति ।
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संविद fae (विनियमन ओर उत्सादन) 
विधेयक 1967 

(जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया) 

[ रेखांकित शब्द समिति द्वारा aay गए संशोधन उपदर्शित करतें हैं 

आर तारक चिन्ह लोप उपदर्षित करते हैं | 

कतिपप स्थापनों में सं विद श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने 

आर कतिपय परिस्थितियों में उत्तके उत्सादन का SIT 

करने तथां तत्सं पक्त wea विषयों के लिए 

विधेयक 

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित 

दो-- 
अध्याय 1 

प्रारस्भिक 

1. (1) यह अधिनियम संविद्‌ श्रसिक (विनियमन और उत्सादन) भ्रधितियम, संक्षिप्त. नाम, 

_1969 कहा जा सकेगा । विस्तार, प्रारम्भ 

और लागू होना । 

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है 1



परिभाषाएं 

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय use 
में भ्रधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न- 
भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी । 

(4) यह-- 

(क) ऐसे प्रत्येक स्थान पर लागू होता है, जिसमें बीस या ates कर्मकार संविद्‌ 
श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन 
नियोजित थे; 

(ख) ऐसे हर ठेकेदार को लागू होता है जो बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित 
करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या अधिक 
कमंकार नियोजित किए थे: 

परन्तु समुचित सरकार, अपने ऐसा करने के श्राशय की श्रन्यून दो मास की सूचना 
देने के पश्चात्‌ इस अधिनियम के उपबन्धों को, शासकीय राजपत् में अ्रधिसूचना द्वारा, 
ऐसे किसी भी स्थापन या ठकेदार को लागू कर सकेगी जो बीस से कम उतने कर्मचारियों 
को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिदिष्ट किए जाएं । 

(5) (क) यह ऐसे स्थापनों को लागू नहीं होगा जिसमें केवल आरान्तरायिक 
या आकस्मिक प्रकार का का किया जाता है । 

(ख) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि किसी स्थापन में किया गया कोई कारें 
आतन्तरायिक या आकस्मिक प्रकार का है या नहीं तो समुचित सरकार, 

यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामशे करने के पश्चात्‌ उस 

seat at विनिश्चय करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । 

स्पष्टीकशण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी स्थापन में किया गया कार्य उस 

दशा में arctan प्रकार का नहीं समझा जाएगा--- 

(1) जब कि वह पूर्ववर्ती बारह मासों में एक सौ बीस से अधिक दिन 

किया गया था; अथवा 

(ii) जब कि वह सामयिक प्रकार का हो Aix एक व में. साठ से 

अधिक दिन किया जाए । 

2. इस अधिनियम में, अब तक कि सन्दर्भ से प्रन्यथा अपेक्षित न I 

(क) समुचित सरकार से>"- 

(1) (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस के प्राधिकार के अधीन चलाए 

जाने वाले किसी उद्योग से सम्बन्धित, या ऐसे किसी नियंत्रित उद्योग 

से, जिसे केन्द्रीय सरकार इसे निमित्त विनिदिष्ट करे, सम्बन्धित 

किसी स्थापन के सम्बन्ध में, अ्रथवा 

(ii) किसी रेल, छावनी TE, महापत्तन, खान या तैलक्षेत्र के 

किसी carta के सम्बन्ध में, अथवा 

(11) बैंककारी या बीमों कम्पती के किसी स्थान के सम्बन्ध में 

केन्द्रीय सरकार ; 

“(०) किसी अन्य स्थापत के सम्बन्ध में उस राज्य की सरकार 

जिसमें वह अन्य cara स्थित है, 

अभिपष्रेत है ।
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(ख) कमकार की बाबत यह बात कि वह किसी स्थापत के संन्दर्भ में या 
के संसर्ग में “diac श्रमिक” के तौर पर नियोजित है. उस दशा 
में समझी जायेगी जिससें कि वह प्रधान नियोजक की जानकारी 
में या उसके बिना, किसी ठेकेदार द्वारा at उसके माध्यम से, ऐसे 
aad में या के संसंर्ग में भाड़े पर रखा जाता है, 

(ग) “ठेकेदार” से किसी स्थापन के सम्बन्ध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है 
जो किसी cara को विनिर्भित माल या वस्तुओं का ही प्रदाय 
करने से भिन्‍न कोई निश्चित परिणाम संविद श्रमिकों के माध्यम 
से उस स्थापन के लिए प्राप्त कराने का वचनबन्द्ध करता है या जो 

उस स्थापन के किसी संकर्म के लिए संविद्‌ श्रमिकों का प्रदाय करता 
है और इसके HAG उप-ठेकेदार आता है, 

(a) “नियंत्रित उद्योग ” से ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसके बारे में किसी 
केन्द्रीय अधिनियम द्वारा यह घोंषित किया गया है कि संघ द्वारा 

उस पर नियन्त्रण रखता लोक हित में समीचीन है । 

(ड) “स्थापन” से अभिवश्रेत है-- 

(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई कार्यालय या 
विभाग, श्रथवा 

(ii) ऐसा कोई स्थान, जहाँ कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, विनि- 
मणि या उपजीविका चलाई जाती है, 

(a) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
विहित अभिप्नेत है। 

(छ) “प्रधान नियोजक” से निम्नलिखित अभिप्रेत है- 

(i) सरकार के किसी कार्यालय या विभाग या किसी स्थानीय 

प्राधिकारी के सम्बन्ध में उस कार्यालय या विभाग का प्रधान 

या ऐसा अन्य आफिसर जिसे यथास्थिति सरकार या स्थानीय 

प्राधिकारी इस निमित्त विनिदिष्ट कंरें, 

(ii) किसी कारखाने में, उस कारखाने का स्वामीया अधिभोगी 

और जहाँ कि कोई व्यक्ति कारखाना अधिनियंम 1948 

के अधीन उस का रखाने का प्रबन्धक नामित किया गया है 

वहाँ, इस प्रकार नामित व्यक्ति, 

(iii) किसी खान में, खान का स्वामी या अ्भिकर्ता और जहाँ कि 

कोई व्यक्ति उस खान्न का प्रबन्धक नामित किया गया है वहाँ, 

इस प्रकार नामित व्यक्ति, 

(iv) किसी अन्य स्थापन में, उस स्थापन के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण 
के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति , 

स्पष्टीकरण --इस खण्ड के उपखण्ड (11) के प्रयोजनों के लिए खान” 
“स्वामी” और “अनिकर्त्ता” शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें खान 

अधिनियम, 1952 की art 2 की soe (1) के खण्ड 

(a) , खण्ड (5) और खंण्ड (ग) में क्रमशः समनुदिष्ट हैं । 

(a) “मजूरी” का वही अ्रथ॑ होगा जो उसे मजदूरी संदाय अधिनियम, 

1936 की धारा 2 के खण्ड (iv) में समनुदिष्ट हैं,
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(a) “कर्मकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो are या इताम के लिए 

कोई कुशल, अद्धंकुशल या अकुशल शारीरिक कार्य या पर्यवेक्षणीय 

तकनीकी या लिपिक कार्य करने के लिए , चाहे नियोजन के निर्बधन 

अभिव्यक्त हों या विवक्षित, किसी स्थापन के किसी aaa में या के 

daa में नियोजित है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसा नहीं 

आता, जो-- 

क--सुख्यतया प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशानिक हैसियत में नियोजित 

है, अथवा 

ख-पर्यवेक्षण सम्बन्धी हैसियत में नियोजित है और पाँच सौ रुपए 

मासिक से अ्रधिक मजदूरी पाता है या पद से सम्बद्ध कतव्यों 

की प्रकृति अ्रथवा उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्यतया 

प्रबन्धीय प्रकार से sal का प्रयोग करता है, अथवा 

ग--ऐसा बाहा कामिक है, wala ऐसा व्यक्ति है, जिसे प्रधान नियोजक 

के व्यापार या कारबार के प्रथोजनों के लिए विक्रयार्थ. प्रधान 

नियोजक द्वारा या उसकी ओर से कोई वस्तुएं या सामग्री ठीक 

करने, साफ करने, ae, परिवर्तित करने, अलंकछृत करने, 

अन्तिम रूप देने, मरम्भत करने या अनुकूलित करने या अन्यथा 
प्रक्रिया करने के लिए दिए जाते हैं और वह प्रक्रिया या तो 

ala कार्मिक के घर में या ऐसे किसी अन्य परिसर में की जाती 

है जो प्रधात तियोजक के नियन्त्रण ate Sarr के अधीन नहीं 
| 

अध्याय 2 

सलाहकार बोर्ड 

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रशासत से उद्मूत होने 
वाले ऐसे मामलों पर उसे सलाह देने के लिए ज़ो उस्ते निर्दिष्ट किए जाएं, तथा 
इस श्रधितियम के walt उसे समपृदिष्ठ aa कृत्यों को कार्यान्वत करने के लिए 
Fata सलाहकार संविद्‌ श्रमिक बोर्ड तामक एक ate (जिसे एतस्मिनपश्चात्‌ केन्द्रीय 
बोर्ड कहा गया है ), यथाशाक्‍्य शीघ्र, गठित करेगी। 

(2) केन्द्रीय बोर्ड तिम्तलिखित से मिलकर बनेगा — 

(क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा एगा; 

(ख) (केन्द्रीय) मुख्य श्रम आयुक्त, Tat ; 

(ग) सतह से अ्रतधिक, किन्तु ग्यारह toe, उतने सदस्य जितने केन्द्रीय 
सरकार, उस सरकार, रेल, कोयला उद्योग, खतिज उद्योग, Sher}, 
कर्मकारों और ऐसे aa हितों का प्रतिनिधित्त करने के लिए नाम- 
निर्देशित करे जितका केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय as में प्रति- 
निधित्व होना चाहिए : 

परन्तु eta का प्रतिनिधित्व करने के लिए त्ामनिर्देशित सदस्यों की संख्या, 
प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नतामनिरदेशित सदस्यों 
की संख्या से कम न होगी ।
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(3) start (2) में विनिदिष्द श्रेणियों में से हर एक में से सदस्यों के 
रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों की 
पंदावधि तथा सेवा BT AT शर्ते, उनके Fz अपने Hel के निवेहन में श्रनुसरित की 
जाने वाली प्रक्रिया तथा उसमें हुई रिक्तियों के भरने की रीति ऐसी होगी 
जैसी विहित की जाए। 

. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले 
से मामलों पर उसे सलाह देने के लिए, जो उसे निदिष्ट किए जाएं तथा इस whe 

नियम के अधीन उसे समनुदिष्ट अ्रन्य क्ृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य 
सलाहकार संविद्‌ श्रमिक बोर्ड नामक एक até (जिसे एतस्मिनपश्चात्‌ राज्य 
बोर्ड कहा गया है ) गठित कर सकेगी । 

(2) राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-- 

(क) एक श्रध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, 

(ख) श्रम आयुक्त , पदेन या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा कोई अन्य श्राफ़िसर 
जो राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त नामनिर्देशित किया गया 
है, 

(ग) ग्यारह से antes, किस्तु नौ से श्रन्यूत, उतने सदस्य जितने राज्य 
सरकार, उस सरकार, उद्योग, ठेकेदारों, saa और ऐसे श्रन्य 
हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित करे जिनका राज्य 
सरकार की राय में राज्य ats में प्रतिनिधित्व होना चाहिए : 

परन्तु कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या, 

प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित सदस्यों 

की संख्या से कम न होगी I 

(3) उपधारा (2) में वितिदिष्ट श्रेणियों में से हर एक में से सदस्यों के रूप 
में नियुक्त किए जाते वाले व्यक्तियों की संख्या, राज्य बोर्ड के सदस्यों की पदावधि 
FR सेवा की श्रन्य शर्तें, उनके द्वारा श्रपने Hea के निर्वहन में अनुसरित की जाने 
वाली इक्रिया तथा उतमें हुई रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जैसी विहित 
की जाए। 

5. (1) पथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड ऐसी समितियां, ऐसे प्रयोजन 
या प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे | 

(2) उपधारा (1) के श्रधीन गठित समिति का श्रधिवेशन ऐसे समयों 
और स्थानों पर होगा, और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध 
में प्रक्रि] के नियमों का पालत करेगी, जैसे विहित किए जाएं। 

(3) समिति के सदस्यों को उसके अ्रधिवेशनों में हाजिर होने के लिए ऐसी फ़ीस 
और भत्ते दिये जाएंगे जो विहित किए जाएं ; 

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को कोई फ़ीस संदेय न होगी जो सरकार का या किसी 
wean sac विधि द्वारा स्थापित किसी निगम का आफ़िसर है । 

राज्य सलाहकार 
बोर्ड । 

समितियां गठित 
करने की शक्ति |



रजिस्ट्रीकर्त्ता 
झफिसरीं की 

नियुक्ति । 

कतिपय स्थापनों 
का रजिस्ट्रीकरण । 

कृतिपय मामलों 
में रजिस्ट्रीकरण 
का प्रसहरण। 

झरजिस्ट्रीकरण 
का प्रभाव । 

- है 

अध्याय 3 

संविद्‌ अमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण 

6. समुचित्त सरकार, शासकीय usa में अधिसूचित श्रादेश ह्ारा,-- 

(क) ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार के राजपत्नित श्राफ़िसर होंगे और जिन्हें 
वह ठीक समझे, इस श्रध्याय के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसर 

नियुक्त कर सकेगी, तथा 

(ख) वे परिसीमाएं परिनिश्चित कर सकेंगी जिनके शअ्रन्दर रजिस्ट्रीकर्ता 
श्राफ़िसर इस अ्रधिनियम के द्वारा या अधीन श्रपने को प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग कर सकेगा | 

7. (1) जिस स्थापन को यह अधिनियम लागू है उसका हर प्रधान नियोजक, 
उस cama के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसर से ऐसी कालावधि 
के भीतर, जैसी समुचित सरकार, शासकीय राजपत्न में श्रधिसूचना द्वारा, साधारण 
तथा स्थापनों के बारे में या उनके किसी वर्ग के बारे में इस निमित्त नियत करे, 
विहित रीति से mast करेगा : 

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता आफ़िसर का समाधान हो जाता है कि श्रावेदक 
समय से आवेदन करने में पर्याप्त कारणवश निवारित हो गया था तो वह रजिस्ट्री- 
करण के लिए ऐसा कोई भी आवेदन इस निमित्त नियत की गई कालावधि के भ्रवसान 
के पश्चात्‌ भी ग्रहण कर सकेगा | 

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण का आ्रावेदत सभी प्रकार से पूर्ण है तो रजिस्ट्रीकर्ता 
आफ़िसर उस स्थापन की रजिस्ट्री करेगा और स्थापन के प्रधान नियोजक को 
रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसी fafer 
SY जाएं। 

8. afe रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर का या तो उसे इस निमित्त किए गए किसी 
निर्देश पर या अन्यथा यूह समाधान हो जाता है कि किसी स्थापन का रजिस्ट्रीकरण 
garam द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को दबा कर अभिप्राप्त किया गया है या 
रजिस्ट्रीकरंण किसी अन्य कारण से बेकार या प्रभावहीन हो गया है श्लौर इस कारण 
saat stated किया जाना अपेक्षित है तो रजिस्ट्रीकर्ता आ्रफ़िसर स्थापन के प्रधान 
नियोजक को सुनवाई का अवसर देते के पश्चात्‌ और समुचित सरकार कै पूर्वे अनुमोदन 
से रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहृत कर सकैगा | 

9. ऐसे किसी स्थापन का, जिसे यह श्रधिनियम लागू होता है, प्रधान नियोजक--- 

(क) ऐसे ears की दशा में जो धारा 7 के अ्रधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के 
लिए अपेक्षित है किन्तु जो उस धारा के अधीत उस प्रयोजन कै लिए नियत 
समय के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है। 

(@) ऐसे cara की दशा में जिसके बारे में रजिस्ट्रीकरण धारा 8 कै ate 
प्रतिसंहृत कर दिया गया है, 

ग्रथास्थिति खण्ड (क) में निदिष्ट कालावधि के भ्रवसान के पश्चात्‌ या खण्ड (ख) में 
निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के पश्चात्‌ उस स्थापन में संविद्‌ श्रमिकों को 
नियोजित नहीं करेगा ।



if 

10. (1) इस अधिनियम में श्रत्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित संविद्‌ श्रभिकों के 
सरकार यथास्थिति कैन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्‌ किसी नियोजन का 
भी स्थापन की किसी प्रक्रिया, क्रिया या अन्य deed में संविद्‌ श्रमिकों का नियोजन प्रतिषेघ । 
शासकीय राजपत्न में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कर east 1 

(2) किसी स्थापन के सम्बन्ध में उपधारा (1) के seta कोई अधिसूचना 
जलिकालने से पूर्व समुचित सरकार उस स्थापत्न में संविद्‌ श्रमिकों के लिए उपबन्धित 
कार्य की दशाओं और प्रसुविधाओं तथा अन्य Aha बातों का ध्यान रखेगी यथा-- 

(क) aat वह प्रक्रिया, क्रिया या अन्य संकर्म उस स्थापन में चलाए जाने वाले 
उद्योग, व्यापार, कारबार, वित्तिमाण या उपजीविका से आनुषंगिक 

या उसके लिए आवश्यक हैं. 

(@) क्या वह वर्षानुवर्षी प्रकार का है अर्थात्‌ क्‍या वह उस स्थापन में चलाए 
जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका का 
ध्यान रखते हुए पर्याप्त अस्तित्वाधि के लिए है, 

(ग) क्‍या वह उस स्थापन में या उसी से मिलते-जुलते स्थापन में नियमित कमे- 
कारों कै माध्यम से मामूली तौर से किया जाता है, 

(घ) क्या प्रचुर संख्या में पूर्णकालीन कर्मकारों को नियोजित करना पर्याप्त है । 

स्पष्टीक रण--यदि यह प्रश्त उद्भूत होता है कि कोई प्रक्रिया या क्रिया at gee 
संकर्म वर्षानुवर्षी प्रकार का है या नहीं तो उस पर समृचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम 
होगा । 

अध्याय 4 

ठेकेदारों का श्रनुज्ञापन 

iio समृचित सरकार शासकीय राजपत्न में श्रधिसूचित ate द्वारा--- «TH श्राफ़िसरों 
की नियुक्ति । 

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार कै राजपत्रित आफ़िसर होंगे और जिन्हें वह: 
ठीक समझे, इस श्रध्याय के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापक atime नियुक्त 
कर सकेगी, तथा 

(ख) उन परिसीमाओं को परिनिश्चित कर सकैगी जिनके अन्दर श्रनुज्ञापक 
आफ़िसर इस अधिनियम & द्वारा या अधीन अनुज्ञापक आफ़िसरों को 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा । 

12. (1) Cat किसी तारीख से, जिसे समृचित सरकार शासकीय राजपत् में ठेकेदारों का 
अधिसूचना द्वारा नियत करे, कोई भी ठेकैदा र, जिसे यह अधिनियम लागू होता है. संविद्‌॒ श्रनुज्ञापत । 
श्रमिकों के माध्यम से किसी भी संकर्म का उपक्रमण या निष्पादन अनुज्ञापक आफ़िसर 
द्वारा उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसरण में करने के सिवाय, न 
करेगा | 

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि उपधारा (1) के श्रधीन 
की किसी भ्नुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें, जिनके wena, विशिष्टतया, संविद्‌ श्रमिकों के 
सम्बन्ध में काम कै घंटों, * ~ ~ मजदूरी लियत किए जाने तथा अन्य, ata 
सुख-सुविधाओं के बारे में शर्ते आती हैं, अन्तविष्ट होंगी जैसी समुचित सरकार धारा 
35 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसा र, यदि कोई हों, अधिरोपित करना ठीक समझे 
और वह अनुज्ञप्ति ऐसी फ़ीस का data करने पर और शर्तों कै सम्यक्‌ पालन के लिए



झतुज्ञष्तियों का 
MTT (TAT 

जाना। 

अनुज्ञप्तियों का 
अ्रतिसंहरण, 

निलम्बन और 

संशोधन । 

at | 

8 

प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, यदि कोई हो, निक्षिप्त करने पर दी जाएगी, जैसी विहित 

की जाए | 

13. (1) धारा 12 की svat (1) के अधीन अनुरज्ञप्ति श्रनुदत्त किए 
जाने कै लिए हर ञ्रावेदन विहित प्ररूप में होगा और उसमें स्थापन की स्थिति तथा उस 
प्रक्रिया, क्रिया या संकर्म के प्रकार सम्बन्धी विशिष्टियां, fare लिए संविद्‌ श्रमिकों 
का नियोजन किया जाना है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की 
जाएं । 

(2) अनुज्ञापक आफ़िसर उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के बारे में 
अन्वेषण कर सकैगा और ऐसा कोई अन्‍न्वेषण करते समय अनुज्ञातपफक आफ़िसर 
ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए । 

(3) इस अध्याय के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति, उसमें विनिदिष्ट कालावधि 
के लिए विधिमान्य होगी और उसका ऐसी कालावधि कै लिए और ऐसी फ़ीस 
का संदाय करने पर तथा ऐसी शर्तों पर समय-समय पर नवीकरण किया जा सकैगा 

जैसी विहित की जाएं । 

14. (1) यदि अनुज्ञापक आफिसर का, या तो उसे उस fafa few गए निर्देश 
पर या aera, समाधान हो जाए कि-- 

(क) धारा 12 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति दुव्यंपदेशन द्वारा या किसी तात्विक 
तथ्य को दबा कर अभिप्राप्त की गई है TAT 

(ख) अनुज्ञप्तिधारक, यु क्तियुकत हेतुक के बिना, उन शर्तों का अनुपालन करने 
में अ्रसफल Wal है जिनके अ्रध्यधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है या उसने इस 
अधिनियम या तदधीन बनाए गए निथमों के किन्‍्हीं उपबन्धों का उल्लंघत 
किया है, 

तो ऐसी किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका अनुज्ञप्तिधारक 
इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है, adams आफिसर, अनुज्ञप्ति 
के धारक को हेतुक दश्शित करने का अवसर देने के पश्चात, अनुज्ञप्ति को प्रति- 
dad या निलम्बित कर सकैगा at उस धन-राशि को, यदि कोई हो, जो उन शर्तों 
के सम्यक्‌ पालन के लिए, जिनके अ्रध्यधीन अनुज्ञप्ति की गई है, प्रतिभूति के रूप में 
निक्षिप्त की गई थी या उसके किसी प्रभाग को मसपहत कर सकेगा । 

(2) tafe नियमों के, जो इस निमित्त बताए जाएं, श्रध्यधीन यह है कि 
mais आफिसर धारा 12 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति में फेरफार कर सक्रैगा 
या उसमें संशोधन कर THAT | 

(1) धारा 7, धारा 8, धारा 12 या धारा 14 के अधीन किए गए किसी 
आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको वह ater 
उसे संसूचित किया गया था ऐसे किसी atta आफिसर से अपील कर सकेगा 
जो सम्‌चित सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति होगा: 

परन्तु यदि अपील आफिसर का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अ्रपील 
फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था तो वह तीस दिन की उक्त कालावधि 
के अवसान के पश्चात्‌ भी अपील ग्रहण कर सकेगा | 

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति कर, अपील आफिसर, अपीलार्थी 
की सुनवाई का अ्व्सर देने के पश्चात्‌, अपील का शीघ्र से शीघ्र निपटारा करेगा |
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श्रध्याय , 5 

संविद्‌ श्रमिकों का कल्याण और स्वास्थ्य 

16. (1) समुचित सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जिसमें यह अपेक्षा 

की जाएगी कि हर ऐसे स्थापन A 

(=) जिसे यह अधिनियम लागू होता हैं, 

(ख) जिसमें ऐसा कोई कार्य, जिसके लिए संविद्‌ श्रमिकों का नियोजन अपेक्षित 

है, ऐसी क।लावधि के लिए, जौसी विहित की जाएं, चलता रहना सम्भाव्य 

है, तथा 

(ग) जिसमें एक सौ या उससे अधिक की संड्या में संविद्‌ श्रमिकों को ठेकेदार मामूली 

तौर से नियोजित किया जाता है | 

ऐसे संविद्‌ श्रमिकों के प्रयोग के लिए ठेकेदार द्वारा एक या अधिक कैन्टीनों का उपबन्ध 

और अनुरक्षण किया जाएगा। 

(2) पूर्वंगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिता यह नियम 

निम्नलिखित के लिए staat कर सकेंगे-- 

(क) वह तारीख जिस तक कैन्टीनें उपबन्धित की जाएंगी, 

(ख) उन eee की संख्या जो उपबन्धित की जाएंगी, तथा कैन्‍्दीनों के निर्माण, 

उनमें वास-सुविधा, फर्नीचर तथा अन्य सज्जा-सम्बन्धी मानक, तथा 

(ग) खाद्य पदार्थ जो वहां दिए जाएंगे और उनके लिए दिए जाते वाले प्रभार । 

17. (1) हर स्थान में, जहां किसी ऐसे स्थापत कै--- 

(क) जिसे यह अधितियम लागू होता हैं, तथा 

(ख) जिसमें उस संकर्म का, जिसके लिए संविद्‌ श्रमिकों का नियोजन अपेक्षित 

है, ऐसी कालावधि के लिए, जैसी तियत की जाए, चलता रहता सम्भाव्य हे 

dant के संसंग संविद्‌ श्रमिकों से रात्ति में रुकने की अपेक्षा की जाती हैं, संविद्‌ श्रमिकों के 

प्रयोग के लिए ठेकेदार द्वारा उतने विश्वाम-कक्ष या अन्य उपयुक्त श्रानुकल्पिक आवास, 

जितने विहित किए जाएं, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उपबन्धित और 

अनुरक्षित किए जाएंगे । ४ a 

(2) उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित किए जाने वाले विश्वाम-कक्षों या आनु- 

कल्पिक आवासों में पर्याप्त प्रकाश और वातानुकूलन (रहेगा और वे. साक॒ तथा आराम- 

देह दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे । 

18. ऐसे किसी स्थापन के, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, संकर्म के सम्बन्ध में 

संविद्‌ श्रमिकों को नियोजित करने वाले हर ठेकेदार का यह्‌ कत्तव्य होगा कि 

बह-- 

(क) संविद्‌ श्रमिकों के लिए सुविधाजनक स्थातों में स्वास्थ्यप्रद पेय जल का 

पर्याप्त प्रदाय, 

(ख) पर्याप्त संख्या में विहित प्रकारों के शौचालय तथा मूत्रालय, जी इस प्रकार 

स्थित हों कि स्थापन के संविद्‌ श्रमिकों के लिए सुविधाजनक हों और जहां 

वे पहुंच सकें, और 

कैल्टीनें | 

विश्वाम-कक्ष । 

अन्य सुविधायें ।



प्राथमिक उपचार 

की सुविधाएं tj 

कतिपय मामलों में 

प्रधान नियोजक का 

दायित्व; 

wa का संदाय 

करने का 

उत्तरदायित्व t 

बाघाएं | 
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(ग) धुलाई सुविधाएं, 

उपबन्धित और अनुरक्षित करें, 

19. ऐसे हर स्थान में, जहां किसी ठेकेदार द्वारा संविद्‌ श्रमिकों का नियोजन feat 

जाता है ठेकेदार ऐसी एक प्राथमिक उपचार पेटिका का, जो विहित अच्तव॑स्तुओं से सज्जित 

होगी, उपबन्ध करेगा और उसे अनुरक्षित करेगा, जिस तक काम के सभी घत्ठों में तुरन्त 

पहुंच हो सके | 

20. (1) यदि किसी स्थापन में नियोजित संविद्‌ श्रमिकों की प्रसुविधा के लिए 

धारा 16, धारा 17, धारा 18 या धारा 19 के Hea उषबन्धित किए जाने के लिए 

अपेक्षित सुख-सुविधा का उनके लिए विहित समय के भीतर ठेकेदार छारा उपबन्ध नहीं 

किया गया है तो ऐसी सुख-सुविधा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रधान 

नियोजनक द्वारा उपबन्धित की जाएगी | 

(2) tat सुख-सुविधा का उपबन्ध करने में प्रधान तियोजक हारा उपग्रत किए 

गए सभी व्यय प्रधान नियोजक द्वारा ठेकेदार से, या तो किसी संविदा के अधीन ठेकेदार 

को संदेय किसी रकम में से कटौती करके या ठेकेदार छारा संदेय ऋण के रूप में, 

वसूल किए जाएंगे | 

21. (1) ठेकेदार, संविद्‌ श्रमिक के रूप में अपने द्वारा तियोजित हर एक कार्मिक 

को मजदूरी का संदाय करने का उत्तरदायी होगा और ऐसी मजदूरी ऐसी कालावधि के 

अवसान से पूर्व दी जाएगी जैसी विहित की जाए । 

(2) हर एक प्रधान नियोजक अपने द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि 

को, ठेकेदार द्वारा मजदूरी के वितरण के समय उपस्थित रहने के लिए नामनिर्देशित 

करेगा और ऐसे प्रतिनिधि का यह कतंव्य होगा कि वह मजदूरी के रूप में संदत्त रकमों 

को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, प्रमाणित करे । 

(3) ठेकेदार का कतंव्य होगा कि वह प्रधान नियोजक के प्राधिकरत प्रतिनिधि की 

उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करे । 

(4) ऐसी दशा में, जिसमें ठेकेदार विहित कालावधि के भीतर मजदूरी का संदाय 

करने में भ्रसफल रहता है या कम संदाय करता है, प्रधान नियोजक ठेकेदार ढ्वारा नियोजित 

संविद्‌ श्रमिकों को यथास्थिति पूरी मजदूरी या उसे शोध्य aad अतिशेष का संदाय 
करने का दायी होगा तथा इस प्रकार दी गई रकम को ठेकेदार से, या तो किसी संविदा के 
अधीन ठेकेदार को संदेय किसी रकम में से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा संदेय किसी 

ऋण के रूप में, वसूल कर सकेगा | 

खध्याय 6 

शास्तियां और प्रक्रिया 

22. (1) जो कोई, किसी निरीक्षक को sa अधिनियम के अ्रधीन उसके कतैब्यों 
के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, या ऐसे किसी स्थापन के या ठेकेदार के सम्बन्ध में, जिसे 
यह अधिनियम लागू होता है, कोई निरीक्षण, परीक्षा, जांच या अन्वेषण, जो इस अधिनियम 

के ढारा या अधीन sifted है, करने के लिए निरीक्षक को युक्‍्तियुक्त सुविधा देने से 
इन्कार या उसमें जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी safe तीन मास 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच St रुपए का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय 
होगा ।
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(2) जो कोई, इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य 

दस्तावेज को किसी निरीक्षक की मांग पर पेश करने से जानबूझकर इन्कार करेगा या 

sq अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करते वाले किसी निरीक्षक के 

समक्ष उपसंजात होने या निरीक्षक द्वारा परीक्षित किए जाने से किसी व्यक्ति को तिवारित 

करेगा या निवारित करने का प्रयत्त करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसके बारे में 

वह यह विश्वास करने का कारण रखता हैं कि उससे किसी व्यक्ति को ऐसे निवारित 

करना सम्भाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने 

से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या tal से, दण्डनीय हो सकेगा । 

23. जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी ऐसे soar 

का उल्लंघत करेगा, जो संविद्‌ श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्‌, निर्बन्धित या विनियमित 

करता है या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की किसी शर्ते का उल्लंधत करेगा 

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार 

रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा, और चालू रहने वाले उल्लंघन की 

दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि 

के पश्चात्‌ ऐसे हर दिन के लिए, जिसके दौरात़ ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, एक सौ रुपए 

तक का हो सकेगा | 

24. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीत बताए गए किन्‍्हीं fast के 

ऐसे feet उपबन्धों का उल्लंबन करेगा जितके लिए aera कोई अन्य शास्ति उपबन्धित 

नहीं की गई है तो, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या 

जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या alai से, दण्डतीय होगा | 

25. (1) यदि इस अधिनियम के अधीत अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पत्ती 

है तो वह कम्पत्ती और अपराध किए जाने के समय कम्पत्ती के कारबार के संचालन के लिए 

उसका भारसाधक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हर एक व्यक्ति ga अपराध के दोषी 

समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाते के 

दायित्व के अधीन होंगे ; 

परन्तु इस उपधारा में अत्तविष्ठ कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम 

में उपबन्धित किसी दण्ड के दायित्व के अधीन न करेगी यदि वह यह साबित कर देता 

है कि श्रपराध उसकी जानकारी के बित्ता किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाता 

निवारित करते के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी । 

(2) उपधारा (1) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस afta 

के अ्रधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है 

कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध-अंभिकर्ता या अच्य किसी 

आफिसर की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया था या उसकी और से हुई किसी 

अपेक्षा के कारण हुआ माना-जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध-अभिकर्ता 

या अन्य कोई आफिसर भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध 

कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दण्डतीय होगा । 

स्पस्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--- 

(क) “कम्पनी” से कोई निगरमित सिकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 

फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है; तथा 

(ख) “फर्म” के सम्बन्ध में निदेशक से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है | 

संविद्‌ श्रमिकों के, 
नियोजन के सम्बन्ध 

में उपबन्धों का 

उल्लंघन । 

अन्य अपराध । 

कम्पनियों द्वारा 

अपराध |



अपराधों का 
संज्ञान । 

अभियोजनों की 

परिसीमा । 

निरीक्षक 

कर्मचारीवृन्द । 
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26. कोई न्यायालय इस श्रधितियम के अधीन किसी अप॑राध का संज्ञान, तब के 
सिवाय नहीं करेगा, जबकि कोई परिवाद निरीक्षक हारा, या लिखित रूप में उसकी 
पूर्व मंजूरी से, कियां गया हो, और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे 
का कोई भी न्यायालय इंस अधिनियम के अधीन दण्डन्तीय किसी ग्रपराध का विचारण 
नहीं करेगा | 

27. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के ग्रधीन दण्डनीय किसी अ्रपराध का संज्ञान 
तब तक नहीं करेगा जब तक उसका परिवाद उस तारीख से तीन मास के भीतर न किया 
गया हो जिसको, ave, जिसका किया जाना अ्रभिकथित है, निरीक्षक की जानकारी 
में आया था: 

परन्तु जहां कि अपराध निरीक्षक द्वारा किए गए किसी लिखित ग्रादेश की aaa 
करते के रूप में है वहां, उसका परिवाद उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना 
अभिकथित है, छह मास के भीतर किया जा सकेगा । 

अध्याय 7 

seater 

28. (1) समुचित सरकार ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम 
के प्रयोजनों के लिए, शासकीय use में अधिसूचना द्वारा, निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी 
तथा उस स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर वे इस अधिनियस 
के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

(2) इस निमित्त बनाए गए feet नियमों के ग्रध्यधीन यह है कि निरीक्षक, उन 
स्थानीय सीमाओ्रों के भीतर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है,-- 

(क) ऐसे सहायकों के साथ (यदि कोई हों), जो सरकार या किसी स्थातीय 
या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में लगे हुए व्यक्ति हों और जिन्हें वह ठीक 
समझे, इस अधितियम या तदधीन बनाए गए नियमों के द्वारा या अधीन 
रखे या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रजिस्टर या अभिलेख या 
किन्‍्हीं सूचनाओं की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियक्त 
eet में ऐसे किसी परिसर या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां संविद्‌ श्रमिक 
नियोजित है और निरीक्षण के लिए उनका पेश किया जाता अपेक्षित कर 
सकेगा, 

(ख ) we किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा जिसे वह ऐसे किसी परिसर या 
या स्थान में पाए और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का 
युक्तियुक्त हेतुक हो कि वह उसमें नियोजित कोई कर्मकार है, 

(ग) काम बांटने वाले किसी व्यक्ति से और किसी भी कर्मकार से यह ater 
कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों के, जिन्हें या जिनके लिए काम बांटा जाता 
है या जिनसे काम प्राप्त होता है, नामों और पतों के सम्बन्ध में तथा काम 
के लिए किए जाने वाले संदायों के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी दें जिसका देना 
उसकी शक्ति में हो, 

(4) ऐसे रजिस्टर, मजूरी के अधिलेख या सूचनाएं या उनके प्रभाग जिन्हें वह 
इस अधिनियम के अ्रधीत किसी ऐसे अ्रपराध के सम्बन्ध में संगत समझे, 
जिसके बारे में वह यह विश्वास करते का कारण रखता है कि वह अपराध 
प्रधान नियोजक या ठेकेदार द्वारा किया गया है, अभिगृहीत कर सकेगा 
या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा,



1860 का 45 

1898 का 5 
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(डः) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी विहित की जाएं । 

(3) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिससे उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक द्वारा 
अपेक्षित कोई दस्तावेज या चीज पेश करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा की गई है 

यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175 और धारा 176 

के ga के अन्दर वैसा करने के लिए वैध रूप से आबडद्ध है । 

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध उपधारा (2) के अधीत किसी 

तलाशी या अ्रभिग्रहण के सम्बन्ध में यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता 

की धारा 98 के अधीन निकाले गए किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन किसी तलाशी 

या अभिग्रहण को लागू होते हैं । 

29. (1) हर प्रधान नियोजक और हर ठेकेदार ऐसे रजिस्टरों और अशिलेखों 

को रखेगा जिनमें नियोजित संविद्‌ श्रमिकों के बारे में ऐसी विशिष्टियां, उनके द्वारा किए 

गए कार्य की प्रकृति, उन्हें दी गई मजदूरी की दरें तथा अन्य ऐसी विशिष्टियां ऐप प्ररूप 

में रखी जाएंगी जैसी विहित की जाएं । 

(2) हर प्रधात नियोजक और हर ठेकेदार उस स्थापन के परिसर के अन्दर, जहां 

संविद्‌ श्रमिक तियोजित किए जाते हैं. ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विहित प्ररूप 

में ऐसी सूचनाएं setae करता रहेगा जिनमें काम के घन्ठों और कर्तव्यों की प्रकृति के 

सम्बन्ध में विशिष्टियां तथा ऐसी अन्य जानकारी, जो विहित की जाए, अन्तविष्ट होंगी । 

30. (1) इस अधिनियम के sare, स्थापन को लागू किसी अन्य विधि में 

या किसी करार या सेवा की संविदा के निबंधनों या feet स्थायी आदेशों में, चाहे वे इस 

अधिनियम के प्रारम्भ में पृ्व किए गए हों या पश्चात, अ्रन्तविष्ट तदसंगत किसी बात के 

होते हुए भी प्रभावी रहेंगे ; 

परन्तु जहां कि स्थाण्न में नियोजित संविद्‌, श्रसिक ऐसे किसी करार, सेवा की 

संविदा या स्थायी आदेशों के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में उन्त प्रसुविधाओं के हक़दार 
हैं जो ऐसी प्रसुविधाओ्रों की अपेक्षा, जिनके हक़ृदार वे इस अधिनियम के अधीन होंगे, 

अधिक अनुकूल हैं तो संविद॒ श्रमिक इस बात के होते हुए भी कि वे इस अधिनियम के 

अधीन अन्य मामलों के सम्बन्ध में प्रसुविधाएं प्राप्त करते हैं, उस मामले के सम्बन्ध में 

अधिक अनुकूल प्रसुविधाओं के हक़दार बने 

(2) इस अधिनियम में अ्रन्तविष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा 

कि वह ऐसे संविद्‌ श्रमिकों को, यथोस्थिति, प्रधान नियोजक या ठेकेदार के साथ किसी 
मामले के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार अनुदत्त करते के लिए, जो उन 

प्रसुविधाओों की अपेक्षा उनके लिए, अधिक अनुकूल हैं जिनके ener वे इस अधिनियस 
के अधीन होते, कोई क़रार करने से प्रचारित करती है | 

31. यदि समुचित सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो 

ag, शासकीय Use में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों और fade 
के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो 

उस भ्रधिसूचना में विनिदिष्ट की जाएं, इस अधिनियम या तदधीत बनाए गए नियमों के 

सभी या कोई उपबन्ध किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वग या ठेकेदारों के किसी वर्ग 
को लाग्‌ नहीं होंगे । 

32. (1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अ्रध्िन्तियम 
या तदधीन बनाए गए नियम या किए गए किसी आदेश के अ्रतुसरण में सदुभावपुवंक की 
गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, 

अनुज्ञापक आफिसर या किसी अन्य सरकारी सेवक या यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य 

बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी । 

रजिस्टरों और अन्य 

अभिलेखों का रखा 
जाना । 

इस अधिनियम से 

gana विधियों 

और करारों का 

प्रभाव । 

विशेष दशाओं में 
छूट देने की शक्ति | 

अधिनियम के 

अधीन की गई 
कार्यवाही का 

परिवाग।



निदेश देने की 

शक्ति | 

कठिनाइयों का 

निराकरण करने 

की शक्ति | 

नियम बनाने की 

शक्ति | 
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(2) कोई वाद या we विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तदधीन बनाएं गए 

किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुस्तरण में सद्भावपूर्वक की Te या की जाने 

के लिए आशयित किसी बात से किसी नुक्सान के लिए जो कारित eat हैं या जिसका 

उस बात के कारित होना सम्भाव्य है सरकार के विरुद्ध नहीं होगी | 

33. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में अस्तविष्ट उपबन्धों के किसी राज्य में 

कार्यान्वित किए जाने के बारे में उस राज्य की सरकार को निदेश दे सकेमी । 

34. यदि इस अधिनियम के watt को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई 

उदभत होती है तो केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत् में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस 

अधितियम के उपबन्धों से अ्रनसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी जो उस कठिनाई का 

तिराकरण करते के लिए उसे आ्रावश्यक या संमीचीत प्रतीत हों । 

35. (1) समुचित सरकार इस श्रधित्तियम के प्रयोजनों को कार्याच्वित करने 

के लिए नियम, उनके पूर्व प्रकाशन के ग्रध्यधीन रहते हुए, बना सकेगी । 

(2) विशिष्टतथा, और पूर्वंगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल 

faa, ये नियम निम्नलिखित सभी या fet भी विथ्यों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, 

wai ; 

(क) केन्द्रीय ats और राज्य ate में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने 

वाले सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते वाले व्यक्तियों की संख्या, उन्तकी 

पदावधि तथा सेवा al HA शर्तें, उनके Ss निर्वहत में अनुसरित 

की जाने वाली प्रक्रिया और रिक्तियां भरने की रीति, 

(ख) इस श्रधिनियम के श्रधीन गठित किसी समिति के अ्रधिवेशनों के समय 

और स्थान, ऐसे अ्रधिवेशनों में श्रनुस॒रित की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके 

अन्तगंत कारबार के सव्यवहार के लिए श्रावश्यक गणपूरति भी है, और 

समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फ़ीस तथा भत्ते, 

(ग) वह रीति जिससे धारा 7 के अधीन स्थापन रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, 

उसके लिए फ़ीस या उद्ग्रहण तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का ET; 

(a) art 13 के अधीन अतुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के आवेदन का 

प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो उसमें अच्तविष्ठ हो सकेंगी, 

(S) श्रतुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए किसी aed के सम्बन्ध में किए जाने 

वाले अन्वेषण की रीति तथा वे बातें, जिनका श्रनुज्ञप्ति अनुदत्त करते 
या उसे देने से इन्कार किए जाने के समय ध्यान रखा जाएगा, 

(a) उस vinta का प्ररूप, जो धारा 12 के अधीन अनुदल या नवीकृत 
की जा सकेगी, और वे शर्ते, जिनके अ्रध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अ्रनुदत्त 
या नवीकृत की जा सकेंगी, अ्रतुज्ञप्ति के Aes या नवीकरण के लिए 
उद्प्रहणीय फ़ीस और ऐसी शर्तों के पालत के लिए प्रतिभूति के रूप में 
किसी राशि का निक्षिप्त किया जाना, 

(छ) वे परिस्थितियां, जिनमें श्रनुज्ञप्तियों में धारा 14 के अ्रधीन फेरफार 
या संशोधन किया जा सकेगा, 

(ज) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 15 के श्रधीन श्रपीलें फ़ाइल की जा 
सकेंगी तथा अ्रपीलों का निपटारा करते में श्रपील आफ़िसरों द्वारा अनु- 
सरित की जाने वाली प्रक्रिया, 2



as 

(a) बह समय जिसके भीतर ऐसी सुविधाएं जो इन अधिनियम के sale, 
उपबन्धित और अनुरक्षित की जाने के लिए अपेक्षित हैं, ठेकेदार द्वारा, 
और ठेकेदार की ओर से व्यक्तिक्रम होने पर प्रधान नियोजक द्वारा 
'इस प्रकार उंपंबन्धित की जाएंगी, 

(st) उन कौन्‍्टीनों, विश्राम. pal शौचालंयों श्र मूत्रालयों की संख्या और 
उनका प्रकार, fre उपबन्धित और अनुरक्षित किया जाएगा, 

(=) प्राथमिक उपचार पेटिका में उस सामग्री की किस्म, जो उपबन्धित की 

जाएगी, 

(5) वह कालावधि, जिसके भीतर संविद्‌ श्रमिकों को संदेय मजदूरी घारा 
21 की उपधारा (1) के wells ठेकेदार द्वारा दी जाएगी. 

(ड) प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा रखे जासे वाले रजिस्टरों और 
अभिलेखों के प्ररूप, 

(ढ) विवरंणियों का भेजा जाना, तथा वे प्ररूप जिनमें और वे प्राधिकारी 
जिन्हें ऐसी विवरणियां भेजी जा सकेंगी, 

(ण) संविद्‌ श्रमिकों के सम्बन्ध में किसी जानकारी या feet ऑंकड़ों का 
संग्रहण, तथा ३ 

(त) कोई अन्य विषय, जो इस श्रधिनियम के अ्रधीन विहिते किया जाना है 
या विहित किया जा सकता है | 

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम॑, 
बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्यशीघ्र, संसद्‌ के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब 
वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक aa में या दौ 
करमवर्ती सत्रों में समाविध्ट हो सकेगी, रखा जाएगा, और यदि उस सत्न के, जिसमें वह ऐसे 
रखा गया हो, या अव्यवहित पश्चातृवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदत उस नियम 
में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह 
नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चान्‌ यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित 
रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई At Tara न होगा, किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई 
SURAT या बातिलकरण उस नियम के झ्धोन पहले की गई किसी बात की विधिमास्यता 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।



परिश्षिष्ट एक 
(fag प्रतिवेदन का पैरा 2) 

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव 

“कि कतिपय स्थापनों में संविद श्रमिक्रों के नियोजन को वितियमित करने और कतियय परिस्थितियों में उनके उत्सादत का 
उपबन्ध करने तथा तत्त॑सक्त अन्य विषयों के लिए विधेयक को दोनों सभाम्रों को, 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को 
सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, श्रर्थात्‌ :-- 

3. श्री आर० के० श्रमीन 

2. श्री एन० अम्बुचेझियान 

3. श्री त्विदिब चौधरी 

4. श्री एम० देवीकन 

5. श्री के० आर० गणेश 

6. श्री श्रीचन्द्र गोयल 

7. श्री राम कृष्ण गुप्त 

8. श्री एस० सी० जमीर 

9. डा० रानेन सेन 

10. श्री हुकम चन्द कछवाय 
11. कुमारी कमला कुमारी 

12. श्री समरेन्द्र He 

13. श्री भजहरि महतो 
14, श्री के० आनन्द नम्बियार 
15. श्री काशीनाथ पाण्डेय 

16. श्री एस० डी० पाटिल 

17. श्री खगपति प्रधानी 

18. श्री एस० पी० राममूति 
19. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव 
20. डा० शिशिर कुमार साहा 

21. श्री पी० एम० सईद 

22. श्री देवेन सेन 

23. श्री बी० शंकरानन्द 

24. श्री शशि भूषण 

25. श्री विश्वतारायण शास्त्री 

26. श्री एस० एम० सोलंकी 

27. श्री जी० वेंकटस्वामी 

28. श्री आर० एस० विद्यार्थी 

29. श्री वीरभद्र सिंह 

* श्री दा० रा० Fem, और राज्य सभा के 15 सदस्य 

16 
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साविदु श्रमिक 

.._ विधेयक, 1967 

लोक-समा 

(विनियमृत और उत्सादन) 

सम्बन्धो 

. संयुक्त समिति काप्रतिवेदन 

Woe Gea) 

ae 

शुद्धि-पत्र 

पंक्ति 16 Foe के स्थान पर Swed पढ़िये | 

US (iv) 

dis 28 Your? के स्थान caer पढ़िये । 

US) Gey) ४ 

पंक्ति 28 में “दिमनो के स्थान ut feat” पढ़िये | 

पृष्ठ 3 - 
पक्ति 9 

TS 3 
नीचे से 

7S 4 - 

* 
से बचनबन्द्ध 

sett oie से * (व) 

afar 5 Yates व्यक्ति eat 
व्यक्ति 

TS 5 - 

मा कि 5122 5 

पढ़िये | 

पंक्ति. 26 मैइक्रिया 

पढ़िये | 

से पक्ति 3 में मिकाय 

को स्थान पर वचनबन्ध' पढ़िये | 

* के स्थान पर (ज)" पढ़िये । 

नह 
स्थान पर eat कोई 

के स्थान पर प्रक्रिया. पढ़िये । 

aa स्थान oC aera



पक्ति 13 Sete के स्थान पर 'डाले" पढ़िये, और 

पंक्ति. 22 में'सव्यवहार' के स्थान पर सव्यवहार 

पढ़िये | 

10, 9S 16- 

पंक्ति 5 वेंसमाओ को" के स्थान पर waa? की: 

पढ़िये. , और | 

अन्तिम पक्ति के अन्त मे हो मी पढ़िये । 

dali AS 22 न 

अध्ययन TI -4 आप्र प्रदेश तथा उड़ीसा के नीचे 

तीसरे काठप में वर्ततान as (तीन) के स्थान पर यह 
पढ़िये हैदराबाद अस्बस्टोस die लिमिटेड, हैदराबाद 

आर उसके पश्चात यह नई पद पढ़िये - 1 

(वार) रफ़ोसिसटेड सीमेंट कम्पनी fetes, 
फकिस्तना dries, टांडेपल्ले 

18 SUS ee 

नीचे से पक्ति 4 ये : 
“AY सुन्दर सिह वणि पटेल" के स्थान पर जी सुन्दर 
afer पटेल पढ़िये | 

13, GS 29 - ; 
नीचे से पक्ति 7 ने थी कै,आन्‍्दन नम्बियार_ के स्थान 

“ST के, आनन्द नम्बियार पढ़िये | 

14, पा 32 - : 

aie 1 के ores थे ४; के स्थात पर 3. पढ़िये ।
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कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करते के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई हो गी। 

कि समिति इस सभा को श्रगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी; 

कि श्रन्य बातों में संसदीय समितियों पर an होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवततेनों और रूपभेदों के साथ 
arf होंगे जो अ्रध्यक्ष करे; और : 

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज़्य सभा उक्त संयुक्त समिति में. सम्मिलित . हो और wer सभा 
great संयक्‍्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।” : 



परिशिष्ठ 2 . 

(देखिये प्रतिवेदन at पैरा 3) 

राज्य सभा में प्रस्ताव 

“पक यह सभा लोक सभा को इस सिफारिश से- सहमत हैँ कि राज्य सभा कतिपय स्थापनों के संविद श्रमिकों के नियोजन 

की वितियमित करने और कतिपय परिस्थितियों में उनके उत्सादन का उपबन्ध करने तथा तत्संसक्त अन्य विषयों के 

लिए विधेयक सम्बन्धी दोनों aural को संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और संकल्प करती है कि राज्य सभा 

के निम्नलिखित सदस्य उक्त संयक्‍त समिति में art करने के लिए नामनिर्देशित किये जांये :-- 

1. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा 

2. श्री विनय कुमार Fett 

3. श्री दलपत सिंह 

4. श्री ए० ato गिलबर्ट 

5. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

6. श्री श्याम धर मिश्र 

7. श्री शेरखां 

8. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी 

9. श्री Tat नारायणप्पा 

10. श्री सुन्दरमणि पटेल 

11. श्री प्रेम मनोहर E 

12. श्री रेवती area सिन्हा 

13. श्री सूरज प्रसाद 

14. श्री ब्रह्मानन्द पंडा 

15. श्री जयसुखलाल हाथी 1” 

18 



परिशिष्ट तीन 

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 7) 

संयुक्त समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापनों/अम्यावेदनों का विवरण 

ee दा पाता eg ण 7पायययिय “पता पभियायाय ८यया 

क्रम जिससे प्राप्त हुआ की गई कारंवाई 

संख्या 
। 

1 Z 3 

1 आसाम सरकार सदस्यों को भेजा गया | 

2 भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (To Fo) कांग्रेस, लखनऊ सदस्यों को भेजा गया AIT 20-6-68 को 
साक्ष्य लिया गया | ; 

3 दक्षिण रेलवे कमंचारी संघ, गोल्ड राक (तिरुचि, एस० arg) तदेव 

4 अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रस, नई दिल्‍ली तंदेव 

5 हरियाणा सरकार सदस्यों को भजा गया । 

6 संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस, कलकत्ता aaa 

7 दक्षिण रेलवे कमंचारी संघ गोल्ड राक, मदुरं शाखा, मदुरे तदेव 

8 अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन, नई दिल्ली सदस्यों को भेजा गया और 22-6-6 8 को साक्ष्य 

लिया गया । 

9 पांडिचेरी सरकार : : सदस्यों को भेजा गया । 

10 भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशन, नई दिल्‍ली सदस्यों को भेजा गया और 22-6-68 को साक्ष्य 
लिया गया । 

11 हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई सदस्यों को भेजा गया | 

12 दिल्ली प्रशासन सदस्यों को भेजा गया । 

13 बम्बई पत्तन-न्यास, बम्बई 5 aaa 

14 पश्चिमी बंगाल सरकार तदेव 

15 गोवा, दमन तथां दीव की सरकार तदेव 

16 अखिल भारतीय निर्माता संघ, बम्बई सदस्यों को भंजा गया और 26-9-68 को 
साक्ष्य लिया गया । 

17 भारत के नियोजकों की फेडरेशन, बंम्बई : तदेव 

18 अखिल भारतीय श्रौद्योगिक नियोजक संगठन, नई दिल्‍ली तदेव 

19 हिन्द मजदूर सभा, बम्बई सदस्यों को भेजा गया और 27-9-6 8 को ATT 

लिया गया । 

20 रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) सदस्यों को भेजा गया और 28-9-88 को साक्ष्य 
लिया गया । 

21 कैल्द्रीय लोक निर्माण, विभाग, नई दिल्ली तदेव 

22 कलकत्ता चाय व्यापारी संस्था, कलकत्ता सदस्यों को भेजा गया wie 23-11-68 को 

साक्ष्य लिया गया ।_ 
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1 2 ees 3 

23 हिन्दुस्तान स्टील fatats, डाकखाना fq, रांची a, , अर्दस्यों को भेजा गया । 

24 मद्गास पत्तन Sie, मद्रास ie के तदेव 

25. मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल-+ : रे 5 : तदेव 

26. हिल्दुस्तात लीवर मजदूर सभा, कलकता : : we तदेव 

27. कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता : तदेव 

28 रेलवे गोदाम कर्मचारी संघ, हावड़ा. 8 4 तदेव 

29 गार्डन रीच कर्मशाला मजदूर तथा कर्मचारी संघ, कलकत्ता aa 

30 वाटरफ़न्ट मजहूरों का राष्ट्रीय संघ, HTT Be तदेव 

31. भारतीय निर्माता संस्था, बम्बई .... : : 2 aa 

32 दक्षिण भारतीय dasa बागात मालिक संस्था, HTT 5 तदेव 

33 कलकत्ता चाय व्यापारी संस्था, कलकता हि ५ ao तदेव 



(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 9) 

परिश्चिष्द चार 

विभिन्‍त राज्यों में उन उचोयों, Teal, गोदियों और रेलवे स्थापनों आदि की Gal जिनके कार्य चालन का स्तत्स्थानीय 
अध्ययन करने के लिए संयुक्त समिति के सदस्यों ने दौरा किया 

दौरे की तारीख “जिन . स्थानों का दौरा किया 

Ne}
 - 

अध्ययन ग्रूप एक (पश्चिम sae तथा 

बिहार) 
डा० शिशिर कुमार साहा>-संयोजक 

श्री एम० देवीकन 

श्री शशि भूषण 

श्री देवेन aa 

श्री हुकम are कछवाय 
at भजहरि महतो 
श्री एस० पी० राममूति N

e
y
 
e
w
e
 

अध्ययव ग्रुप >-(महाराष्ट्र तथा*गोवा) 

1. श्री काशीनाथ पांडे-सभापति 

Sto सनेन सेन 

श्री रा० eto विद्यार्थी 

‘sft Udo एम० सोलकी 
श्री वीरभद्र सिंह 

श्री विश्वास राय नरसिहराव 

श्री पी० एम० सईद 

कुमारी कमला कुमारी व
ि
,
 

00 
e
S
)
 

5 से 10 सितम्बर, 1968 

5 से 20 सितम्बर, 

1968 

(एक) चाय कम्पत्तियां और पारगधत fe 
किडरघुर, Wel aa, कलकत्ता | 

(दो) कलकत्ता. बिजली acme कम्पनी, 
दक्षिण शाखा, कलकत्ता 4 

(तीन) wea रीच- वर्कशाप्स, कलकत्ता i 

(चार) हिन्दुस्तात: लीवर लिमिटेड, गार्डत 
रीच, कलकत्ता । आई 

(पांच) बेलूर स्क्रेप ale, हावड़ा | 
(छ:) रेलवे लोको शेड, हावड़ा. । ... 
(सात) माल तथा पार्सल शेड, हावड़ा । 
(ate) aes रीच Sgt, कलकला । 
(नौ) पत्तन आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता | 

(दस) दुर्गाचुर इस्पात संयंत्र, दुर्गपुर | 
ग्यारह) बॉक्सिसुल्लिया कोयला खान, 

_ आसनसोल | : 

केबल्स लिमिटेड, (बारह) हिन्दुस्तात 

) चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, चित्तरंजन | 

(चौदह) बोकारो इस्पात Waa, बोकारो | 

(पन्द्रह) हिन्दुस्तान इस्पात निर्माण faa, 
रांची | i : 

(सोलह) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, Wat | 
(सत्रह) भारी stad निगम, रांची । 

(एक ) बीड़ी निर्माण इकाइयां कारखाने, काम्पंदी 
(जिला नाग्रपुर) 

(दो) गुमगाओं मैंगनीज खाने खापा 
(तीन) महाराष्ट्र अवासा बो्ड-निर्माण स्थल, 
बांद्रा, बम्बई 

Pa
ck
 

(चार) बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई 
(पांच) सजगाझ्नों डाक लि०, बम्बई 

3. ae ee ee 
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10. 

11. 

12. 

श्री जी वेंकटस्वामी (छः) बांद्रा लोको ws, बम्बई 

श्रो TATE HS (सात) कर्नाक बन्दर गुड्स शैड, वस्बई 

श्री प्रेम मनोहर . (ae) कच्चे लोहे की खानें, विचोलिम गोआ 

(नौ) are बन्दरगाह area (गोश्रा 

(दस) मैंसस चौगुले एण्ड Fo (प्रा) लि०, 
मारमुगाझों का कच्चे खनिज का मशीन 

चालित ढुलाई केन्द्र 

अध्ययन ऋप-3 (मैसूरतथा मद्रास) 7 से 12 WAAL 1968 (एक) बंगलौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कोयला 

छुलाई केन्द्र 

श्री काशीनाथ पांडेय-सभापति (दो) जल विद्युत परियोजना शारावती 

श्री राम oT गुप्त (तीन) रेलवे कोयला sare केन्द्र, बसिन ब्रिज, 

श्री एस० डी० पाटिल मद्रास 

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी (चार) मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास 

श्री श्रीमत THEA गोस्वामी (पांच) डालमिया मैंगासाइट निगम, सेलस 

श्री दलपत सिंह j 

at to ato गिलवंट 

श्री ब्रहा te पांड 

श्री सूरज प्रसाद 

श्री रेवती ata सिन्हा (छ:) मंगलौर बन्दरंगाह परियोजना 

(सात) det कारखाने मंगलौर 

(आठ) मंगलौर बन्दर 

(नौ) नई मंगलौर हसन रेलवे ate का निर्माण 

स्थल 

(दस) बोण्डल खान, मंगलौर 

अध्ययल चूप-4- (AM प्रदेश तथा उड़ीसा ) 1! से 16 WAAL 1968 (एक) दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद के प्रशालनिक 

भवन खंड का निर्माण स्थल 

(दो) हैदराबाद अल्विन मेटल age लि० हैदराबाद 

श्री काशीताथ पांडेय-समापति (मीन) हैदराबाद असबस्टस सीमेंट टाडेपल्ले 

श्री आर० Ho अमीस (पांच) area सीमेंट कम्पनी विजयवाड़ा 

श्री श्रीचन्द्र गोयल (छः) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम्‌ 

श्री बी० शंकरानन्द (सात) विशाखापत्तनम पत्तन 

श्री Ho आनंद नम्बियार (ate) siete aaa रिफाइनरीज (इंडिया) 

श्री खगपति प्रधानी लि० विशाखापतनम्‌ 

श्री विश्वना रायण शास्त्री (नौ) ओरियेटल tae fer बूजराज 

श्रो समरेंद्र RE नगर उड़ीसा 

श्री सुन्दर सिंह मणि पटेल (दस) राउरकेला इस्पात कारखामा राउरकेला 

श्री सन्‍्दा नारायणप्पा 
श्री Wet 
श्री विनय कुमार महन्ती 



परिशिष्ट पाँच 
(देखिये प्रतिवेदत का पैरा 11) 

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य सदस्य देने वाले पक्षों के नामों को Gat 

क्रम पक्षों का ATT साक्ष्य लेने की तारीख 

संख्या 

1 भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस (उ० To), लखनऊ 20-6-68 

2 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस, नई दिल्‍ली : : ४ 20-6-68 

3 दक्षिण रेलवे कर्मचारी यूनियन, गोल्डत राक (तिरुचि, दक्षिण भारत ) i : 20-6-68 

4 अखिल भारतीय रेलवे HAART फैडरेशन, नई दिल्‍ली . 2 ; ४ ५ 22-6-68 

5 भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन, नई दिल्‍ली तथा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस, 

नई दिल्‍ली 3 2 5 : : : : : 22-6-68 

6 अखिल भारतीय निर्माता संगठन, ares ४ : ay 26-9-68 

7 भारतीय नियोजक फैडरेशन, बम्बई, और अखिल भारतीय औद्योगिक तियोजक संगठन, तई दिल्‍ली 26-9-68 

8 हिन्द मजदूर सभा, बम्बई : : ५ ४ : ६ : 27-9-68 

9 रेलवे बोर्ड . : E 3 ; : : 3 : 28-9-68 

10 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग. .- : ; 5 ; : ; 28-9-68 

11 सिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेंडिग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्‍ली . हर ६ 28-9-68 

12. कलकत्ता चाय व्यापारी संस्था, कलकत्ता 3 5 i ; ie 5 2311-68: 



परिक्षिष्ट छः 

संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) विधेयक्र, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति की Heel के कार्यवाही सारांश 

1 

पहली aoa 

समिति की बैठक मंगलवार, 14 मई, 1968 को 11. 00 से 12, 00 बजे तक हुई । 

उपस्थित 

श्री जयसुख लाल हाथी--पीठासीन 

सदस्य 

(लोक सभा) 

. श्री आर० Fo अमीतत 

3 श्री श्रीचन्द्र गोयल 

4. श्री रामकृष्ण गुप्त 

5, श्री एस० सी० जमीर 

6. डा० रानेन सेन 

7. कुमारी कमला कुमारी 

8. श्री भजहरि teat 

9. श्री एस० डी० पाठिल 

10. डा० शिशिर कुमार साहा 

11. श्री देवेन सेन 

12. श्री शशि भूषण 

13. श्री पी० एम० सईद 

i)
 

(राज्य सभा ) 

14. श्री fara कुमार भहन्ती 

15. श्री दलपत सिंह 

16. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

17. श्री श्यामधर मिश्र 

18. श्री शेरखां 

19. श्री सन्‍्दा नारायणप्पा 

20. श्री सुन्दर मणि पटेल 

21. श्री प्रेम मनोहर 

29. श्री रेवती aed सिंह 

23. श्री ब्रह्मानन्द पंडा 

24
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sq तथा रौजगार विभाग के प्रतिनिधि 

1. डो० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव ८ हु 

2. श्री एच० Ho चौधरी, विशेष-कार्य-अश्रधिकारी विधि 

3. श्री सी० आर० नायर, अवर सचिव 

« सचिवालय 

fl मेहर चन्द चावला--उप-सचिव 

2. afafa के सभाषति श्री काशीताथ पॉँडेय की अनुपस्थिति में श्री tao सी० जमीर को तियम 258 (3) के 

अन्तर्गत इस बैठक का सभापति AAT गया | बाद में श्री जयसुख लाल हाथी पीठासीन हुए 

3. बैठक के आरम्भ में समिति ने इस बात पर विचार किया कि क्‍या विधेयक के बारे में साक्ष्य लिया जावे या नहीं । 

कुछ चर्चा के पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया कि प्रेस-विज्ञप्ति जारी करके सा्वजतिक ,निक्रायों, द्रेड-युनियनों, संगठनों, 

संस्थाओं तथा व्यक्तियों से 8 जून, 1968 तक विधेयक के सम्बन्ध में ज्ञापन श्रामन्त्रित किये जाएं । समिति ने प्रेस विज्ञप्ति 

(अनुबन्ध ) का अनुमोदन किया । 

4. समिति ने सभापति को अधिकार दिया कि वह इन पक्षों से लिखित ज्ञापन प्राप्त हो जाने के बाद मौखिक साक्ष्य के 

लिए gad से पक्षों का चुनाव करेंगे और प्रत्येक के लिए समय तथा तारीख नियत (करेंगे । 

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि वह ट्रेड-यूनियनों के चार अखिल भारतीय प्रतिनिधि केन्द्रीय संगठनों तथा दो रेलवे 

ट्रेड-यूनियन फैडरेशनों के प्रतिनिधियों की बात सुनेगी--अ्र्थात्‌ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 

काँग्रेस, हिन्द मजदूर सभा, युताइटेड द्रेड-यूनियन काँग्रेस, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन तथा भारतीय रेलवे कर्मचारियों 
की राष्ट्रीय फैडरेशन | 

6. समिति ने यह भी निश्चय किया कि राज्य सरकारों।/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा जाये कि वे विधेयक के उपबन्‍्धों का व्यापक 

प्रचार करें और यदि उनकी कोई टिप्पणियाँ हों तो उन्हें समिति की जानकारी के लिए 15 जून, 1968 तक भेज दें । 
हे 2 S x उद्योगों 

7. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि श्रम तथा रोजगार विभाग से एक विवरण भेजने के लिए कहा जाये जिसमें उन उ 

के ताम दिये हों जिनमें प्रायः संविद्‌ श्रमिक लगाये जाते हैं । इस सम्बन्ध में कोयला, Way उद्योगों, रेलवे, पत्तन तथा गोदियों 

आदि का उल्लेख किया गया | 

8. कुछ सदस्यों ने सुझ्ञाव दिया कि समिति को कुछ ऐसे अध्ययन ग्रुप गठित करने चाहिएं जो संविद्‌ श्रमिकों की बहुतायत 
वाले कुछ ज्लेत्रों/पट्टयों ate में संविद्‌ श्रमिकों के सामने आने वाली विभिन्न बातों का तत्स्थानीय अध्ययन करें । थोड़ी चर्चा के 
पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया कि इस सामले पर तभी विचार किया जाये जब सम्बन्धित विभिन्न पक्षों से ज्ञापत मिल जायें और 
मौखिक साक्ष्य सुत लिये जायें । 

9. तत्पश्चात्‌ समिति ने निश्चय किया कि विधेयक के बारे में मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए 20 से 122 जून, 1968 तक 
प्रत्येक दिन बैठक होगी | (मध्यान्ह पूर्व तथा पश्चात्‌ दोनों ही समय ) । 

इसके पश्चात्‌ समिति स्थगित हुई
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अनुबन्ध 

लोक-सभा सचिवालय 

प्रेस विज्ञप्ति 

संविद्‌ श्रमिक (विंनियमत और उत्सादन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी dae की संयुक्त समिति ने आज अ्रपत्ती पहली बैठक 
में फैसला किया कि समिति के विचारार्थ विधेयक पर aga Tea करने क॑ इच्छुक सार्वजनिक निकायों, संगठनों, संस्थाओं और 
व्यक्तियों को प्रत्येक ज्ञापन की 60 प्रतियाँ भेज देनी चाहिएं जो सचिव, लोकसभा सचिवालय, संसद्‌ aaa, नई दिल्‍ली, को 8 जून, 
1968 को या इससे पहले पहुंच जाय॑ । जो ज्ञापन समिति को प्रस्तुत किये जायेंगे वे समिति के रिकार्ड में रहेंगे और उन्हें पूर्णतः 
गोपनीय रखा जाना चाहिए और किसी को भी परिचालित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कारंवाई समिति के विशेषाधिकार 
का उल्लंघन होगा | 

ज्ञापत भेजने के साथ-साथ, जो कोई समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों उनसे निवेदन हैं कि वे इंस आशय को 
सूचना समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालय को दे दें । 

लोक-सभा में पेश किये गये रूप में संविद्‌ श्रसिक (विनियमन और उत्सादन ) विधेयक, 1967 भारत के श्रसाधारण US, 

भाग 2, खण्ड 2, दिनाँक 31 जुलाई, 1967 में प्रकाशित किया गया था | 

मौखिक साक्ष्य की सुनवाई के लिए समिति की बैठक गुरुवार, 20 जून, 1968 को नई दिल्‍ली में होगी । 

नई दिल्‍ली; 

दिनाँक 14 मई, 19681 

दो 

दूसरी बेठक 

समिति की गुरुवार 20 जून, 1968 को 10. 00 बजे से 13. 00 बजे तक औ्रौर फिर 15. 00 बजे से 16. 30 बजे 
तक बैठक हुई 1 

उपस्थित 

श्री काशी नाथ पाण्डेय--सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

2. श्री आर० के० अमीन 8. कुमारी कमला कुमारी 

3. श्री एम० देवीकन 9. श्री समरेन्द्र aS 

4. श्री के० आर० गणेश 10. श्री भजहरि महतो 

5. श्री श्रीचन्द्र गोयल 11. श्री एस० डी० पाठिल 

6. श्री रास क्रृष्ण मुप्त 12. श्री एस० पी० राममूर्ति 

7. Sto waa सेन 13. डा० शिशिर कुमार साहां



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20, 

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त saris परामशंदाता, विधि dare 

श्री पी० एम० सईद 

श्री देवेन सेन 

श्री एस ० एम० सोलंकी 

श्री आर० एस० विद्यार्थी 

श्री के० आनन्द नम्बियार 

श्री शशि भूंषण 

श्री विश्व नारायण शास्त्री 

, श्री अनन्त प्रसाद शर्मा 

श्री ए० सी० गिल्बे 

. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी 

. श्री Aral नारायणप्पा 

6. श्री सुन्दर मणि पटेल 

श्री प्रेम सनोहर 

. श्री रेवती कान्‍्त सिन्हा 

. श्री सूरज प्रसाद 

. श्री ब्रह्मानन्द TST 

- श्री जय सुख लाल हाथी 

- श्री दलपत सिंह 

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि 

कर
े 

Se
 

राज्य सभा 

वेधानिक परामरशंदाता 

1. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध 

2. श्री एच० Fo चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी, (विधि) 
3 

4. 

5. 

श्री मेहर we चावला--उप सचिव | 

निम्नलिखित साक्षियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा 
58 की ओर 

एक : श्री पी० के० शर्मा, संगठन मंत्री, 

. श्री ओ० वेंकटाचलस, श्रम सुख्य आयुक्त (केन्द्रीय) 
श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्‍त (केन्द्रीय) 

आकर्षित किया : 

. श्री एस० एस० सहख्ननायन, WAL सचिव | 

सचिवालय 

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (उत्तर प्रदेश), लखनऊ 
[10 .00 से 11.40 बजे तक] 

रा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या
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दो : afea भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्‍ली । 

(एक) श्री Fo जी० श्रीवास्तव, मंत्री | 

(दो) श्री एम० अच्यूतत, मंत्री । 

(तीन) श्री निहार मुकर्जी, मंत्री, वक्‍्स फैडरेशन । - 

(11.45 से 12.55 बजे तक] 

2. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया | 

3. समिति 13. 00 बजे मध्याह्ल भोजन के लिए स्थगित हुई । 

at 

4. समिति Hear भोजन के पश्चात्‌ 15. 00 बजे पुन: समवेत हुई । 

5. सभापति ने बताया कि संविद्‌ श्रसिक (विनियमत और उत्सादन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति ने 14 

मई, 1968 को हुई अपनी पहली बैठक में फैसला किया था कि सार्वजनिक निकायों, कामिक संघों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों 
से विधेयक पर 8 जून, 1968 तक ज्ञापनआमंत्रितकरने और मौखिक साक्ष्य देनेके लिए अनुरोध प्राप्त करनेके लिए एक प्रेस 

विज्ञप्ति जारी की जाये । इसके साथ-साथ, सब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रीय कोयला विकास 
निगम जैसे संविद्‌ श्रमिकों के fated के 11 प्रतिनिधि निकायों तथा प्रतिनिधि अखिल भारतीय कार्मिक संघों/फैडरेशनों 

तथा संगठनों को जिनके नाम अ्रनुबन्ध में दिये गये हैं, विशेष तौर से लिखा गया था कि वें विधेयक के gral पर 

. 15 Sa, 1968 तक अपनी टिप्पणियां दें और यदि वे ऐसा चाहें तो मौखिक साक्ष्य भी दें | 

प्रेस विज्ञप्ति जारी करने पर और विभिन्‍न सरकारों तथा पार्टियों को भेजे गये पत्नों के उत्तर में, निम्नलिखित से 

टिप्पणियां ज्ञापन प्राप्त हुए और उन्हें संयुक्त समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया : 

(1) आसाम सरकार 

(2) हरियाणा सरकार 

(3) एांडिचेरी सरकार 

(4) अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्‍ली 

(5) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (उ० प्र०), लखनऊ 

(6) संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस, कलकत्ता 

(7) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन, नई दिल्‍ली 

(8) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, तिरुचि 

(9) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, Ast शाखा, मदुरे 

निम्नलिखित पार्टियों को, जो मौखिक साक्ष्य देने की इच्छक थीं, साक्ष्य देने के लिए संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने 
की अनुमति दी गई : 

(1) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (उ० प्र०), लखनऊ 

(2) अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली 

(3) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, तिरूचि 

(4) दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, मदुरे 

(5) अखिल भारतीय गलीचा निर्माता संघ, भदोही (उ० प्र०) 

आखिरी दो पारियों ने इस बीच कहा था कि वे 20 या 21 जून, 1968 को समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हों सकेंगे । 
अतः 21 जून, 1968 को किसी साक्षी को साक्ष्य नहीं देता होगा । सभापति ने यह भी बताया कि उसी समय 
सचिवालय में संयुक्त सचिव, नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन से एक पत्न प्राप्त हुआ था वह कि 22 जून, 1968 
को समिति के समक्ष उपस्थित होंगे । इसलिए एन० एफ० आई० आर० के इस प्रतिनिधि कीं सुनवाई के लिए समिति 
की बैठक शनिवार, 22 जून, 1968 को 11.00 बजे होगी ।
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सभापति ने यह भी सुझाव दिया कि 20 जून, 1968 को उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य के पुनविलोकन के लिए 

समिति की बैठक 21 जून, 1968 को 11, 00 बजे हो और उसमें संशोधनों की सूचनाएं दिये जाने और विधेयक पर 

खंडवार | विचार आरम्भ करने के लिए अपना भावी कार्यक्रम भी तैयार किया जाये । 

सभापति ने समिति को यह भी बताया कि यह सुझाव दिया गया था कि समिति नियोजनों के कुछ अखिल भारतीय 

संगठनों श्र बैंकिग उद्योग से विधेयक पर ज्ञापन आमंत्रित करे और उत्तसे यह भी कहे कि क्या वे समिति के समक्ष साक्ष्य 

देते के लिए तैयार हैं। अपने ज्ञापन श्रस्तुत करने के लिए उन्हें कम से कम एक मास का समय देना होगा । 

सभापति ने कहा कि यदि समिति चालू ad: सत्रावधि के दौरान सभी चरणों को पूरा न कर सके, अपनी चर्चाएं 

समाप्त त कर सके और अपने प्रतिवेदन को, जो प्रस्ताव के अनुसार अगले सत्न के पहले दिल सभा में पेश fear जाता है 

अन्तिम रूप दे कर उसे स्वीकृत न कर सके, तो उसे प्रलिवेदत पेश करने का समय संसद के शरदकालीत़ qa तक बढ़ाये 

जाने के लिए कहना पड़ेगा | 

6. समिति ने विधेयक के Stat पर उनका साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए (एक) रेलवे ats, (दो) हिन्दुस्तान 

स्टील लिमिटेड, (तीन) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची, (4) कलकत्ता बम्बई और मद्रास पत्तन AAT के आयुकतों, 

और (पांच) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाने का भी फैसला किया जो सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों 

के सबसे ae fates हैं । समिति ने इस प्रयोजनार्थ सितम्बर, 1968 के ae में किसी समय बैठक करने का फैसला किया 

जिसके लिए तारीखें बाद में निश्चित की जाती थी । 

०. समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय संसद्‌ के शरद्कालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के पहल दिन 

तक बढ़ाने के! लिए कहने का फैसला किया । उसने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के 

निर्देश 79(2) के अनुसार यह बात अध्यक्ष के ध्यान में भी लाये । 

8. समिति ने सभापति को, और उसकी अनुपस्थिति में श्री के० आन्दत नम्बियार को प्राधिकृत किया कि वह अगले सत्र 

के पहले fet, अर्थात्‌ 22 जुलाई, 1968 को समय बढ़ाये जाने के लिए सभा में प्रस्ताव पेश करें । 

9. उसके पश्चात्‌ 14.20 बजे निम्नलिखित साक्षी को बुलाया गया । उसके द्वारा साक्ष्य देता आरस्भ करते से पूर्व उस 

का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निर्देश 58 की ओर आकर्षित किया गया : 

श्री वी० सुन्दरमूरति, सह सचिव, दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ, गोल्डन राक, तिरुचि (एस० आई० ) । 

10. साक्ष्य 16. 30 बजे समाप्त हुआ | साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया | 

11. उसके पश्चात्‌ समिति 21 जन, 1968 के 11. 00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।



परिशिष्द 

1. हिन्द मजदूर सभा, बम्बई 

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्‍ली i) 

अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्‍ली 

युनाईटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता-10 

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी Geta, नई दिल्‍ली 

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कर्मचारी यूनियन, रांची (बिहार) 

राष्ट्रीय कोयला विकास,- तिगस, रांची (बिहार) 

रेलवे बोर्ड, नई दिल्‍ली 

भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन, नई दिल्‍ली 
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कोयला खान मजदूर कांग्रेस, आसनसोल (पश्चिमी बंगाल ) 

भारतीय खान कमंचारी फैडरेशन, झरिया (बिहार) a an
 

तीन 

तीसरी बेठक 

समिति की बैठक शुक्रवार, 21 जून, 1968 को 11 . 00 से 12. 00 बजे THEE | 

उपस्थित 

श्री काशी नाथ पाण्डेय--सभापति 

सदस्य 

लोक-सभा 

2. श्री आर० के० BAT 

3. श्री के० आर० गणेश 

4- श्री श्रीचन्द गोयल 

5. श्री राम HOT गुप्त 

6 Sto रानेन सेन 

7. कुमारी कमला कुमारी 

8. श्री समरेन्द्र FS 

9. श्री भजहरि महतो 

10. श्री Ho आनन्द नस्बियार 

11. श्री एस० डी० पाटिल 

12. श्री एस० पी० राममूति 

13, श्री पी० एम० सईद 

14. डा० शिशिर कुमार साहा 
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15. श्री देवेन सेन 

16. श्री विश्व नारायण शास्त्री 

17. श्री to eo विद्यार्थी 

राज्य सभा 

18. श्री wad प्रसाद शर्मा 

19. श्री दलपत सिंह 

20. श्री To ato गिल्ब्र्ट 

21. श्री शेरखां 

22. पंडित wart vate तिवारी 

23. श्री श्रीमन प्रफूल्ल 

24. श्री Aral नारायण 

25. श्री रेवती pret सिन्हा 

26. श्री सूरज प्रसाद 

27. श्री ब्रह्मा नन्‍्द पंडा 

28. श्री जयसुख लाल हाथी 

वेधानिक परामशदाता 

श्री पी० Udo गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामश्शंदाता, विधि मंत्रालय 

श्रम तथा रोज़गार विभाग के प्रतिनिधि 

1. श्री आर० ato शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध 

2. श्री एच० Ho चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी, (विधि) 

3. श्री ओ० वेंकताचालम, श्रम मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय) 

4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय) 

- श्री एस० एस० सहस्ननामन, Wat सचिव | Hn
 

सचिवालय 

श्री मेहर ae चावला--उप-सचिव | 

2. कुछ सदस्यों ने समिति की पहली बैठक में रखे गये इस सुझाव का उल्लेख किया कि निजी तथा सरकारी 

क्षेत्र दोनों ही में देश के कुछ क्षेत्रों | पट्टियों के जिनमें संविद्‌ श्रमिकों की बहुतायत है, संविद्‌ श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों 

का अ्रध्ययन करने के लिए वहाँ का दौरा किया जाये । कुछ चर्चा के बांद समिति ते देश के उन विभिन्न क्षेत्रों का, जहां 

पर संविद्‌ श्रमिक भारी संख्या में नियोजित हैं, तत्स्थानीय अध्ययन दौरा करते का निश्चय किया ताकि उन परिस्थितियों 

की, जिनमें ऐसे श्रमिक काम करते हैं, पूरी-प्री जानकारी हो जाये । इस उद्देश्य से समिति ने अपने तीन अध्ययन ग्रुप 

बताने का faeaa किया और सभापति को यह अधिकार दिया कि सदस्यों Er व्यक्त की गई अधिमान्यता को ध्यान में रख 

कर तीन ग्रप इस प्रकार गठित करे कि प्रत्येक ग्रुप में सदस्यों की संख्या 14 से अधिक न हो । समिति ने निरचय किया 

कि प्रत्येक ग्रप द्वारा किये जाने वाले अध्ययन दौरे की Hatt 7 से 10 दिन तक की होनी चाहिए और इन अध्ययन ग्रूपों को 

निम्नलिखित स्थानों का दौरा करना चाहिए :-- bs 

(1) पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा 

(2) मद्रास, मैसूर तथा are प्रदेश 

(3) बस्बई, मध्य प्रदेश तथा ara |
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2. समिति ने सभापति को अ्रधिकार दिया कि वह श्रम तथा रोजगार विभाग के परामर्श से दौरों का विस्तृत 

कार्यक्रम तैयार करें और ये दौरे संसद्‌ के जुलाई-अगस्त सत्र के समाप्त हो जाने के कम से कम एक सप्ताह बाद सितम्बर, 

1968 में आरम्भ किये जाने चाहिएं। समिति ने यह भी निड्िचिय किया कि प्रत्येक दौरे के आरम्भ होने से पहले प्रेस 

घोषणा कर दी जानी चाहिए जिससे अध्ययन ग्रुपों के दौरों के कार्यक्रमों तथा प्रयोजनों का सम्बन्धित प्रदेशों में श्रम संगठनों 

तथा अन्य सम्बन्धित पक्षों को पता चल जाये ताकि यदि वें चाहें तो इन aol a faa सकें । समिति ने यह इच्छा 

व्यक्त की कि श्रम तथा रोजगार विभाग एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करे जिसमें हर प्रदेश के संविद्‌ श्रमिकों के बारे में सब 

उपयोगी जानकारी दी जाये और इस टिप्पणी को इन दौरों के आरम्भ होने से पहले ही समिति के सदस्यों में परिचालित कर 

दिया जाये । 

4. समिति ने सभापति को श्रधिकार दिया कि वह प्रस्तावित अध्ययन दौरों के लिए अध्यक्ष महोदय से मिलकर 

उनका अनुमोदन प्राप्त करें । 

5. समिति ने निड्चय किया कि यदि विधेयक में किन्‍्हीं संशोधनों की सूचना देती हो तो वह 1 अगस्त, 1968 
तक लोक सभा सचिवालय के पास पहुंच जानी चाहिए | 

6. समिति ने तिश्चय किया कि वह विधेयक के उपबन्‍्धों पर श्रखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन के प्रति- 
निधियों की बात 22 जून, 1968 को 10. 00 बजे सुनेगा । 

7. तत्परचात्‌ समिति 22 जून, 1968 को 10 बजे पुनः don के लिए स्थगित get 

चार 

चीथी बेढक 

समिति staan afta, 2254, 1968को 10. 00 से 14. 00 बजे तक हुई । 

उपस्थित 

श्री काज्षीताथ पॉडेय---सभापति 

सदस्य 

लोक-सभा शज्य सभा 

2. श्री आर० Ho भ्रमीन 20. श्री अनन्त sare सिश्र 
3. श्री एम० देवीकन 21. श्री दलपत सिंह 
4. श्री के० आर० गणेश 22. श्री ए० सी० गिल्बे 
5. श्री श्रीचन्द गोयल 23. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 
6. श्री राम क्रष्ण गुप्त 24. श्री शेरखां 
7. Sto रानेन सेन 25. श्री Star प्रकुल्ल गोस्वामी 
8. . कुमारी कमला कुमारी 26. श्री सन्‍्दा नारायणप्पा 
9. श्री समरेन्‍्द्र कुण्ड 27. श्री रेवती area सिन्हा 

10. श्री भजहरि महतो 28. श्री यूरज प्रसाद 
11. श्री Fo आनन्द नम्बियार 29. श्री ब्रह्मानन्द पंडा 
12. श्री एस० डी० पाटिल 30. श्री जयसूख लाल हाथी 
13. श्री एस० पी० राममूतति 
14. Sto शिक्षिर कुमार साहा 
15. श्री पी० एम०.सईद 
16. श्री देवत सेन 
17. श्री शशि भूषण 
18. श्री विश्व नारायण झास्त्री 
19. श्री रा० eo विद्यार्थी
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वेधानिक परामर् दाता 

sit पौ० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामशदाता, विधि मंत्रालय | 

श्रम तथा रोज़गार विभाग के प्रतिनिधि 

1. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, श्रौद्योगिक सम्बन्ध 

2. श्री एच० Ho चौधरी, विशेष-कार्य अधिकारी (विधि) 

श्री पी० एस० महोदेवन, संयुक्त निदेशक, रेलवे Ararat 

श्री एस० एस० सहख्नतामत, अवर सचिव 

श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय) | SA
N 

ar
ro
se
! 

सचिवालय 

श्री मेंहरचन्द चावला->उप सचिव । 

2. निम्नलिखित साक्षियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने aya सभापति ने उत्तका ध्यान अ्रध्यक्ष के निदेशों के निदेश 
88 के उपबन्धों की ओर दिलाया : 

1, अखिल भारतीय रेलवे कमंचारी फडरेशन, नई दिल्‍ली 

श्री जे० पी० चौबे--कोषाध्यक्ष 

(10,00 से 11.5549 तक ) 

2. भारतीय रेलवे कर्मचारो राष्ट्रीय Geta, नई दिल्‍ली 

तथा 

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली 

श्री केशव एच० कुलकर्णी 

संयुक्त महासचिव, भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय फैडरेशन तथा सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय 
Hage संघ कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 

(12. 00 से 14,00 बज तक) 

3. सांक्ष्य को अक्षरश: अभिलेख रखा गयां। 

4, समिति ने निश्चय किया कि रेलवे बोड़े से कहां जाये कि वह अविल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन के प्रति- 
निधियों द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न निम्तलिखित बातों के बारे में जानकारी दे :-- 

(एक) भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों में जैसे कि ईंजीनियरी, परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्यिक, 
बिजली तथा मकतनिकल इंजीनियरी जिसमें ial तथा afer वर्कशाप/शैड भी शामिल है, 
नियोजित संविद्‌ at झ्राकस्मिक' श्रमिकों के वर्ग कौन-कौन से हैं तथा उन्होंने किस प्रकार का कार्य 
किया ; 

(दो) क्या रेलवे में संविद् था आकस्मिक श्रमिकों द्वारा पुतः पटरी बिछाने का काम कराया गया ; 

(तीत) क्या किसी भारतीय रेलवे में रेलवे इंजिनों में संविद्‌र या श्राकस्मिक' श्रमिकों को लगाया गया; ate
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(चार) लगातार चलने रहने वाले we विभाग-वार- किस प्रकार के थे जिनमें कि सँविद' या आ्राकस्मिक' 
श्रमिक लगाये गये । ; 

5. dead समिति अगले सत्र में किसी तारीख को, जिसे सभापति नियत करें, फिर से बैठक के लिए स्थगित हुई । 

पांच 

पांचवीं बेठक 

समिति की बैठक मंगलवार, 27 श्रंगस्त, 1968को 10.158 10. 55 बजे तंक हुई। 

उपस्थित 

श्री काशी +a पांडेय --सभापति 

सदस्य 

लोक-सभा 

2. श्री आर० के० अमीन 
3. श्री श्रीचन्द्र गोयल 
4. श्री राम कृष्ण गुप्त 
5. श्री Tao सी० जमीर 
6. श्री एस० डी० पाटिल 

7. श्री बी० शंकरानन्द 
8. श्री एस० एम० सोलंकी 

9. श्री रा० eo विद्यार्थी 
10. श्री वीरभद्र सिंह 

राज्य सभा 

11. श्री दलपत सिंह 
12. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 
13. श्री वर खां 
14. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी 
15. श्री Arar नारायणप्पा 

16. श्री सुन्दर मणि पटेल 
17. श्री रेवती art सिन्हा 
18. श्री सूरज प्रसाद 

वेधानिक परामशंदाता 
श्री एस० हरिहर श्रग्यर--अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मत्ालय 

AA तथा रोजगार विभाग के प्रार्तानाध 
1. श्री Uto एन० चटर्जी, संयुक्त सचिव 
2. श्री आर० बी० शुक्ल, निदेशक, औद्योगिक सम्बन्ध 
3. श्री एच० Fo चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी (विधि) 
4- श्री Wo सी० गुप्त, श्रम उप मुख्यायुक्त (केन्द्रीय ) 
5. श्री सी० आर० नायर, wae सचिव | 

सचिवालय 
श्री मेहरचन्द चोवला--उप-सचिव | 

_+ - 2 आरम्भ में सभापति ने सदस्यों को wae कराया कि अध्यक्ष महोदय के परामर्श से उन्होंने निश्चय किया हैं कि सितम्बर/अ्रक्तूबर, 1968 में तत्स्थानीय wet दौरों के लिए जैसा कि 21 जून, 1968 को हुई संयुक्त समिति'
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की तीसरी बैठक में समिति को तीन प्रूपों Hatz जाते का निश्चय किया गया था उसके बजाय, निम्नलिखित चार ग्रुपों मैं 
बांठा जायेगा :-- 

(एक) अध्ययन ग्रुप 1--पश्चिमी बंगाल तथा बिहार का दौरा करने के लिए 

(दो) अ्रध्ययन ग्रुप 2--महाराष्ट्र तथा ग्रोश्रा का दौरा करने के लिए 

(तीन) अ्रध्ययन ग्रुप SHAR तथा मद्रास का दौरा करने के लिए 

(चार) wert ग्रुप 4-9 प्रदेश तथा उड़ीसा का दौरा करने के लिए । 

3. समिति ने इन चार अध्ययन ग्रुपों के दौरों के कार्यक्रमों का अनुमोदत किया । 

4. इसके बाद समिति ने निश्चय किया कि विधेयक के उपबन्धों पर निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों के 

साक्ष्य आगे सुनने के लिए उसकी बैठक 26 से 28 सितम्बर, 1968 को होंगी :-- 

(एक) श्रखिल भारतीय तिर्माता संगठन, बम्बई 

(दो) हिन्द मजदूर सभा, बम्बई 

(तीन) भारतीय नियोजक फैडरेशन, बम्बई 

(चार) अखिल भारतीय औद्योगिक नियोजक संगठन, नई दिल्ली 

(पांच) रेलवे बोर्ड 

तत्पश्चात्‌ समिति 26 सितम्बर, 1968 को 11. 00 बजे पुत्र: बैठक करने का निश्चय कर स्थगित हुई । 

छः 

छठी बेठक 

समिति की बैठक गुरुवार, 26 सितम्बर, 1968 को 11. 00 बजे से 13.05 बजे तक भर फिर 15- 00 बजे 

से 17. 15 बजे तक हुई । 

उपस्थित 

श्री काशीनाथ पाण्डेय--सभापति 

सदस्य 

लोक-सभा | 

2. श्री Aiko के० AAT 13. डा० शिशिर कुमार साहा 

3. श्री एम० - देवीकन 14. श्री पी० एम० सईद 

4. श्री: श्रीचन्द्र गोयल 15, at Sq सेन : 

5. श्री राम कृष्ण गुप्त J 16. श्रीं बी० शंकरानन्द 

6. डा० रानेन सेन 17. श्री विश्ववारायण शास्त्री 

7. श्री Set चन्द्र कछवाय 18. श्री एस० एम० सोलंकी 

8. कुमारी कमला कुमारी 19. श्रीं रा० स्व० विद्यार्थी 

9. श्री Ho ars नस्बियार 20. at वीरभद्र सिंह 

10. श्री एस० sto पाटिल 21. श्री दा० रा० Fert 

11. श्री एस० पी० राममू्ति 21क. श्री के० Mito गणेश 

12. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव 21ख. श्री wate Fee
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राज्य-सभा 

22. श्री वितय कुमार महत्ती 

23. श्री दलपत सिंह 

24. श्री ए० सी० गिलंबर्ट 

25. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

26. श्री शेर खां 

27. श्री श्रीमन्‌ प्रफुल्ल गोस्वामी 

28. श्रीं Hear नारायंणप्पा 

29. श्री प्रेम मनोहर 

30. श्री tact कांत्त सिन्‍्हीं 

31. श्रीं सूरज प्रसाद 

32. श्री ब्रह्मानन्द TST 

33. श्री जय सुख लाल हाथी 

वैधानिक परामर्श-दाता 

श्री पी ० tao गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्श-दाता, विधि मन्त्रालय 

श्रम तथा रोगजार विभाग के प्रतिनिधि 

1. Slo एसं० to Huet, संयुक्त सचिव 

2. श्री एच० Fo चौधरी, विशेष कार्य afar (विधि) 

3. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप-मुर्यायुक्त (केन्द्रीय) 

4. श्री ato आर० नायर, अवर सचिव 

सचिवालय 

श्री मेहर ae चावला, उप-संचिव | 

2. आरम्भ में ही सभापति ने समिति को बताया कि भारत सरकार के गृह-कार्य Ware के नई दिल्‍ली में स्थित 
सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा प्रार्थशा की गई हैं कि इस स्कूल के एक सहायक निदेशक के साथ बारह प्रशिक्षणार्थी 
अनुभाग अ्रधिकारियों को 28 सितम्बर, 1968 को संयुक्त समिति की कार्यवाही देखते की अनुमति दी जाये, जिससे 
कि उन्हें यह समझाया जा सके कि संसदीय समिति वास्तव में किस प्रकार कार्य करती है । 

समिति को बताया गया कि इस प्रार्थना के समर्थन में कोई पूर्वोदाहरण नहीं है । कुछ चर्चा के पश्चात्‌ समिति 
सहमत हो गई कि प्रशिक्षणार्थी श्रधिकारियों को 28 सितम्बर, 1968 को समिति की कार्यवाही देखने की अनुमति दे दी 
जाये । तथापि यह निर्णय किया गया कि उनको चेतावनी दीं जाये कि वह समिति की कायंवाही के सम्बन्ध में किसी को से 
बतायें । 

3. निम्तलिखित गवाहों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व, सभापति द्वारा उनका ध्यान अच्यक्ष द्वारा दिये ar 
निदेशों के निदेश 58 के' उपबन्धों की शोर दिलाया गया ।
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अखिल भारतीय निर्माता संगठन (आल इंडिया मेन्यूफेक्चर्स आरगनाइजेशन ) , बस्बई 

प्रवक्‍ता : 

(एक) श्री बी० डी० सोमानी 

(दो) श्री एन० डी० साहुकार, और 

(तीन) alan are जैन 

[11.00 बजे से 13. 05 बजे तक] 

4. 13.05 बज समिति मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित हुई । 

5. Weng भोजन के पश्चात्‌ समिति 15. 00 बजे पुनः समवेत हुई और निम्नलिखित संगठनों का साक्ष्य सुना 

(i) एस्पलायर्स Geta are इंडिया, arg 

ae 

(11) are इण्डिया आर्गेनाइजेशन आफ इंडस्ट्रियल एम्पलायस, नई दिल्‍ली 

प्रवक्‍ता : 

(एक) श्री प्राण प्रसाद 

(दो) श्री acter नाथ 

(तीन) श्री मदन घोष 

(चार) श्री एम० एम० सेठी 

[15.00 बजे से 17.15 बज तक] 

6. सभिति ने संवेधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था की ga प्राथना को स्वीकार किया कि 27 सितम्घर, 1968 के 
अपरान्ह में होने वाली संयुक्त समिति की कार्यवाही को देखने के लिये उत्तके फैलोशिप प्रोग्राम (शिक्षावृत्ति कार्यक्रम) 
(1968-69) के अन्तर्गत फैलोज को अनुभति दी जाये । 

7. इसके पश्चात्‌ सम्रचेति 27 सित्तम्बर, 1968 के 15. 00 बजे तक के लिये स्थगित हुई | 

सात 

सातवीं aon 

समिति की बैठक शुक्रवार, 27 सितम्बर, 1968 को 15. 00 बजे से 17 . 00 बजे तक हुई | 

उपस्थित 

श्री काशी AT पाण्डेय--सभापति 

wae 

लोक-छभा 

श्री आर० के० अमीन 

3. श्री एन० अम्बूचेझियान 

4. श्री के० आर० गणेश 

5. श्री stare गोयल 

6. श्री रामकृण्ण गृप्त 

7. Slo रानेन सेन 

»



8. श्री हुकम चन्द कछवाय 

9. कुमारी कमला कुमारी 

10. श्री समरेन्द्र कुन्दू 

11. श्री ao आनन्द नम्बियार 

12. श्री एस० डी० पाटिल 

13. श्री खगपति प्रधाती 

14. श्री एस० पी० THAT 

15. श्री विश्वासराय नरसिन्‍्हा राव 

16. डा० शिशिर कुमार साहा 

17. श्री To UH सईद 

18. श्री देवेन सेन 

19. श्री बी० शंकरानन्द 

20. श्री शशि भूषण 

21. श्री एस० एम० सोलंकी 

22. श्री रा० स्व० विद्यार्थी 

23. श्री वीर aa सिंह 

24. श्री दा० रा० चन्हाण 

राज्य सभा 

25. श्री अन्त ज्साद शर्मा - 

26. श्री दलपत सिंह 

27. श्री ए० सी० गिलबर्ट 

28. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

29. श्री शेर खां 

30. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी 

31, श्री सन्‍्दा नारायणप्पा 

32. श्री प्रेम मनोहर 

33. श्री रेवती pred सिन्हा 

34. श्री सूरज प्रसाद 

35. श्री ब्रह्मा Are पंडा 

वंधानिक पशामर्श-दाता 

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वेधानिक परामर्श-दाता, विधि मंत्रालय 

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि 

1. Sto एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव 

2. श्री एच० Fo चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी (विधि) 

3. श्री ओ० वेकताचलम, श्रम सुख्य आयुक्त (केन्द्रीय)



39 

4. श्री एस० सी० गुप्त, WA उप-भुख्यायुक्त (केन्द्रीय) 

5. श्री सी० आर० नायर, wat सचिव 

6. श्री जे० So तिवारी, श्रवर सचिव 

सचिवालय 

श्री मेहर are चावला--उप-सचिव 

2. 15. 15 बज सभापति के पीठासीन होने से पूवें, नियम 258 (3) के भ्रत्तगंत श्री श्रीचन्दर गोयल उनकी अनुपस्थिति में 

सभापति चुने गये | 

3. श्री गोयल ने उन संसदीय फैलोज़ का स्वागत किया जिन्हें कार्यवाही देखने की अनुमति दी गई थी । 

4. हिन्द मजदूर सभा के तिम्तलिखित प्रतिनिधियों era साक्ष्य दिये जाने से [पूर्व उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये 

निदेशों के free 58 की ओर दिलाया गया:--- 

(1) श्री वी० बी० कुलकर्णी 

(2) श्री आर० सी० प्रधान 

साक्ष्य 17. 00 बजे तक चला I 

5. इसके पश्चात्‌ समिति 28 सितम्बर, 1968 क 10. 00 बजे तक के लिये स्थगित हुई | 

BTS 

आठवों बैठक 

समिति की बैठक शनिवार, 28 सितम्बर, (1968 को 10. 00 बजे से 13. 15 बजे तक श्लौर फिर 15.00 बजे से 16. 10 

बजे तक हुई | 

उपस्थित 

श्री काशी नाथ पाण्डेय--सभापति 

Ww
 श्री आर० Ho अमीन: 

श्री एन० अंबुचेझियान' 

श्री fates चौधरी , 

श्री एम० देवीकन 

श्री के० श्रार० गणेश 

श्री श्रीचन्द गोयल A 

श्री रामकृष्ण गुप्त 

श्री एस ० सी० THT 

डा० रानेत सेन! 

- श्री हुकम चन्द कछवाय . 
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12. कुमारी कमला कुमारी 

13. श्री समरेर्द्र Fe 

14. श्री के० Als नस्बियार 

15. श्री Tao Sto पाटिल 

16. श्री खगपति प्रधानी/ 

17. श्री एस० पी० रामसू्ति 

18 . श्री विश्वासराय तरसिम्हा राव 

19. डा० शिशिर कुमार साहा 

20. श्री पी० Uo सईद 

21. श्री देवेत सेल 

22. श्री बी० शंकरानन्द 

23. श्री शशि भूषण 

24. श्री एस० Wo सोलंकी 

25. श्री रा० Sto विद्यार्थी 

26. श्री वीरभद्र सिंह 

27. श्री alo Wo चब्हाण 

SG सभा 

28 . श्री अनन्त प्रसाद शर्मा 

29. श्री विनय कुसार Tet 

30. श्री दलपंत सिंह 

31. श्री ए० सी० frase 

32. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

33. श्री श्यामधर frst 

34. श्री शेर खां 

35. श्री सन्दा तारायणप्पा 

36. श्री रेवती wire सिन्हा 

37. श्री सूरज प्रसाद 

38. श्री ब्रह्मानन्द TST 

39. श्री जयसुख लाल हाथी 

40. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी 

वधानिक परामझो-दाता 

श्री पी० Uso गुप्त, ध्रतिरिक्त वेधातिक परामश-दाता, विधि मन्त्रालय 

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि 

1. श्री पी० सी० मैथ्यूज हे ; . सचिव 

2. डा० एस० दी० मेरानी ; ‘ - संयुक्त afeq



41 

3. श्री एच० के० चौधरी : : «विशेष कार्य अधिकारी (विधि) 
4. श्री ओ० वेंकटचलम : 5 « श्रम मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय) 

5. श्री एस० सी० गृप्त : : . श्रम उप सुख्यायुकत (केन्द्रीय) 

6. श्री सी० आर० AAT : न - अवर सचिव «' 

सचिवालय 

श्री मेहर are चावला--उप सचिव 

2. सभापति की अनुपस्थिति में श्रम teal, श्री जय सुखलाल हाथी को नियम 258( 3) के अन्तर्गत सभापति चुना गया । 

3. इसके पश्चातू, इस मास के आरस्भ में रेलवे प्रशासनों के प्रमुखों के साथ संयुक्त समिति के दो अध्ययन दलों की हुई चर्चा 
के सन्दर्भ में समिति ने विधेयक के उपबन्धों के लिये रेलवे बोर्ड के निम्तालखित प्रतिनिधियों का परीक्षण किया :-- 

(एक ) श्री बी० सी० गाँगुली सदस्य (कर्मचारी वर्ग ) 

(दो) श्री पी० एस० महादेव॑न, संयुक्त सचिव, सिब्बन्दी । 

(तीन) श्री बी० Ho मित्र, संयुक्त निदेशक, सिविल इंज़ीनियरी 

4. सभापति 10. 11 बजे पीठासीन हुए । 

5. श्री एस० एस० अरहलूवालिया के नेतृत्व में केन्द्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल के 1 0 प्रशिक्षणार्थी अतुभाग अधिकारियों 
के एक दल नें समिति की कार्यवाही को देखा | 

6. साक्ष्य 12.15 बजे तक चला । : 

7. इसके पश्चात्‌ atta ने 12. 18 ag केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का परीक्षण किया :-- 

(एक ) श्री सी० पी० मलिक चीफ इंजीनियर (विजिलेंस) 

(दो) श्री हरीश चन्द्र, सुपरिन्टेंडिग इंजीनियर 

(तीन) श्री एन० सी० aaa, विशेष कार्य अधिकारी (sa), निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्तालय | 
(चार) Bato सी० रायजादा, लेबर आफिसर, सी० पी० डब्ल्यू० डी० 

8. इसके पश्चात्‌ समिति ने उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य तथा विभिन्न अध्ययन दलों हारा किये गये तत्स्थात्तीय अध्ययन दौरों 
के सन्दर्भ में, विधेयक पर सामान्य चर्चा आरम्भ करने के लिये आगामी सत्र के पश्चात्‌ एक या दो दिन बैठने तथा उसके पश्चात 
विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने का निश्चय किया । 

भति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह few 79 (2) के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट 
सत्र के दूसरे सप्ताह Satan दिन तक बढ़ाने के लिये अध्यक्ष की अनुमति लें | समिति ते सभापति को, whe उनकी अनुपस्थिति 
में डा० रानेन सेन को, सभा में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के fee भी प्राधिकृत किया ! 

9. सम्तिति 13. 15 aa मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित हुई । 

10. समिति मध्यान्ह भोजन के पश्चात्‌ 15. 00 बजे पुनः समवेत हुईं, और 5 सितम्बर, 1968 को संयुक्त समिति के 
अध्ययन दल 1 द्वारा किये गये तत्स्थानीय अध्ययन के सन्दर्भ में गार्डन रीच जैट्टी, कलकत्ता में निगम के लिये लौह अ्रयस्क की 
Sag करने वाले श्रभ्िकों के कार्य की दशा के बारे में सित्तरल्ज एण्ड dees ट्रेडिंग कारपोरेशन के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का 
परीक्षण किया :--- 

(एक) डा० Yo एस० शर्मा डायरेक्टर, एम०, एम० ठी० सी० 

(दो) श्री वी० कल्याणनसुन्द्रम, डिवीजनल मैनेजर, एम ० एम० Eto सीं०, नई दिल्‍ली | 

(तीन) मेजर डी० Ho चन्द्र, रीजनल मैनेजर, एम० एम० टी० Gio, कलकत्ता | 

11. साक्ष्य 16. 05 बच्चे तक चला । rele
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12. कलकत्ता टी wea एसोसियेशन, इण्डिया एक्सचेंज, कलकत्ता द्वारा मौखिक साक्ष्य देने के लिये की गई प्रार्थना के 
संदर्भ में, सम्रति इसको स्वीकार करने तथा उस प्रयोजन के लिये शनिवार, 23 नवम्बर, 1968 को 11.00 4g {aon के लिये 
ead हो गई । 

13. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया था । 

14. इसके पश्चात्‌ समिति स्थगित हुई । 

at 

नवीं बेठक 

समिति की aon शनिवार, 23 नवम्बर, 1968 को 11. 00 बजे से 12 . 50 बजे तक हुई । 

उपस्थित 

श्री काशी नाथ पाण्डय--सभापति 

सदस्य 

लोक-सभा 

2. श्री are गोयल 

3. श्री समरेन्‍्द्र HE 

4- 4t भजहरि महतो : 

5. श्री Ho आनन्द नस्बियार 

6. श्री एस० Te रासमूति 

7. श्री विश्वासराय नरसिम्हा;राब 
8. श्री ear सेन 

9. श्री वीरभद्र सिंह 

10. श्री दा० रा० चव्हाण 

राज्य सभा 

11. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 
12. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी 

13. श्री सन्‍्दा नारायणप्पा 

14. श्री प्रेम मनोहर 

15. श्री जयसुख लाल हाथी 

बेधानिक परामशंदाता 

श्री पी० एल० युप्त--अतिरिक्त वेंघानिक परामशंदाता, विधि मंत्रालय | 

असम तथा रोजगार विभाग के प्रतिर्ना 

1. श्री बी० आर० शुक्ल, निदेशक झौद्योगिक सम्बन्ध 
2, श्री एच० के० चौधरी, दिश्येष कार्य अधिकारी (विधि) 
3. श्री आर० जे० टी० डी० मैलो, श्रम उप-मुख्ययुक्त (केस्रीय 7} 
4. श्री सी० आर० नायर, wat सचिव ।
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सचिवालय 

श्री मेहर Se चावला--उप-सचिव | 

2. सप्तिति ने अपनी कार्यवाही 11. 30 बजे area की चूंकि गणपूति का प्रभाव था | 

3. आरम्भ में सभापति ने कलकत्ता ठी पर्चेट्स एसोसियेशन, कलकत्ता के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का ध्यान sear द्वारा 
दिये गये निदेशों के निर्देश 58 की ate दिलाया :--- 

(एक) श्री एस० Tho अग्रवाल--उप-सभापति 

(दो) श्री पी० Ute राजयोपाल--सहायक सचिव 

(तीन) श्री So Sito पटेल--सदस्य 

4, साक्ष्य 12. 40 बज्ञे तक चलता रहा | साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया । 

5. इसके पश्चात समिति ने कार्य के भावी कार्यक्रम पर विचार किया | कुछ चर्च के पश्चात समिति ने विधेयक पर खण्डवार 
बिचार भारम्भ करने के लिये 6 से 83 जनवरी, 1969 तक बैठने का निश्चय किया । 

6. सदस्यों से यह भी प्रार्थना की गई कि वह संशोधनों की अपनी सूचनाएं अधिक से alas 31 दिसम्बर, 1969 तक भेंज दें । 

7. इसके पश्चात समिति स्थगित हुई । 

wa 

दसवीं बेठक 

समिति की बैठक सोमवार, 6 जनवरी, 1969 को 10, 00 बजे से 13. 30 बज्ञे तक हुई । 

; उपस्थित 

[श्री काशी नाथ पाण्डेय --सभापति 

सदस्य 

लोक-सभा' 

2. श्री आर० Fe wT 

3. श्री श्रीचन्द्र गोयल 

4. श्री राघ कृष्ण गुप्त 

5. डा० रानेन सेन 

6. कुमारी कमला कुमारी 

7. श्री TAR कुन्दू क 

8. श्री भजहरि महतो 

9. Sto शिशिर कुमार साहा 

10. श्री पी० एम० सईद्र 

11. श्री देवेंन सेन 

12. श्री शशि भूषण 

13. श्री विश्व सारायण शास्त्री 

14. श्री एस० Wo सोलंकी 

15. श्री wo eto विद्यार्थी 

16. श्री वीर ae fag 

16क. श्री विश्वासराय नरसिम्हा राव
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राज्य सभा 

17. श्री दलंपत सिंह 

18. श्री ए० ato गिलबर्ट 

19. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

20. श्री शेर at; 

21. श्री श्रीमत प्रफुल्ल गोस्वामी 

22. श्री सन्‍्दा नारायणपणा 

23. श्री रेवती area सिन्हा 

24. श्री ब्रह्मातन्द पाण्डे 

25. श्री जय सुख लाल हाथी 

वेबानिक परामशंदाता 

श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामशंदाता, विधि मंत्रालय 

aa तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि 

1. Sto एस० Sto मरानी, संयुक्त सचिव 

2. श्री एच० के० चौधरी, विशेष कार्य अधिकारी, (विधि) 

3. श्री ओ० बेंकटचलम, श्रस मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय ) 

4. Al सी० Alto नायर, अवर सचिव 

5. श्री एस० सी० गुप्त, श्रस मुख्य उपायुक्त (केन्द्रीय) 

सचिवालय 

श्री एम० सी० चावला--उप सचिव । हि 

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार,आ्जरम्भ किया 1 

3. खण्ड 1. अनियत मजदूरों को भी अधिनियम के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी संशोधन के बारे में प्रभारी मंत्री ने श्राश्वासन 

दिया था कि वह वर्तमान विभिन्‍न श्रमिक विधियों को श्रनियत मजदूरों पर लागू करने: के प्रश्न की; जाँच करेंगे तथा इस बांत 

की भी जाँच करेंगे कि क्या ऐसे अनियत मजदूरों को उन विधियों का लाभ देने के लिये ga विधियों में संशोधन करने 

की आवश्यकता है || 

जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर श्रधिनियम को लागू करने के बारे में प्रधारी मंत्री ने कहा कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य 
ने अठ्ठारह केन्द्रीय श्रमिक अ्रधिनियमों के उस Usa ae लागू करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दे दी हैं (देखिये परिशिष्ट) 
और श्रम तथा रोजगार मंत्नालय ने भी महंगाई संविद श्रमिक कानून के विस्तारण के बारे में va राज्य को पत्र लिखां है । 
मंत्री महोदय ते समिति को आश्वासत दिया कि मामला पहले ही विचाराधीन है और इस कानू त के विस्तारण के लिये आवश्यक कदम 

यथा समय उठाये जायेंगे । 

इस खण्ड पर आगे चर्चा रोक दी गई । 

4. खण्ड 2.--पर्यवेक्षी कर्मचारियों के Aaa को सीमा को 500 रुपये से बढ़ोंकर 750 रुपये प्रति मास करने के प्रश्त के 
बारे में प्रभारी मंत्री ने बताया कि विधेयक में इस सीमा का सुझाव विभिन्‍न श्रमिक विधियों .के जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 
1947 शामिल है, तदनुरुपी Stara के श्रतुसार दिया गया है। मंत्री महोदय ने मजूरी में वर्तमान बढ़ौत्तरी को देखते हुए कहा 
कि विभिन्‍त श्रम विधियों में उस सीमा को बढ़ाने का प्रश्त पहले ही इस मंत्रालय के विचाराधीन है । उन्होंने समिति 

- को आश्वासन दिया कि इस मजूरी सीमा में समानता लाने के लिये सभी श्रमिक विधियों में यथा समय उपयुक्‍त संशोधन करेंगे ।
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यह Ta उठाये जाने पर कि क्या खण्ड 2 (एक) (1) बीड़ी उद्योग के श्रमिकों पर लागू होता है मंत्री महोदय ने 

बताया कि बीड़ी और fox कर्मचारी (नियोजत की शर्तें) अधितियम, 1966 नाम का विशेष कानून हैँ जिसमें उनकी सेवा 

की शर्तें वनियमसित की गई हैं । तथापि, इस ग्रश्त की आगे जाँच करते का उन्होंने वचन दिया | 

खण्ड पर अग्रेतर विचार रोक दिया गया । oe 

5. इसके पश्चात्‌ समिति ते 7 जनवरी, 1969 को पूरा दित बैठने का निश्चय किया । 

6. समिति मंगलवार, 7 जनवरी, 1969 के 10. 30 बजे तक के लिये स्थगित हुई । 

(प्रिश्चिष्ठ ) 

उन केन्द्रीय श्रमिक विधियों के नामों की सूची जिनका जम्मू तथा काश्मीर पर विस्तारण करने का वित्तार है । 

1. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 

2. मजदूर संव अधिनियम, 1926 

3. बाल श्रमानुबन्धन अधिनियम, 1933 

4. मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 

5. नियोजकों का दायित्व अधिनियम, 1938 

6. बाल नियोजन अधिनियम, 1938 

7. साप्ताहिक छुटियों अधिनियम, 1942 

8. adits नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 

9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 

0. कोयला खान श्रह्षिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 

11. न्यूनतम मजूरी अधितियम, 1948 

12. कारखाता अधिनियम, 1948 

13. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 

14. कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजनाएं अंधिनियम, 1948 

15. श्रमज्जीवी पत्रकार (Sat की शर्ते तथा विविध grat) अधिनियम, 1955 

16. मोटर परिवहन श्रमिक अधित्ियस, 1961 

17.. मातृत्व प्रसुविधा अ्रधितियंम, 1961 

18. aaa बुगतान अधिनियम, 1965 2 

ग्यारह 

ग्यारहवीं बेठक 

समिति की बैठक मंगलवार 7 जनवरी, 1969 को 10. 30 से 13, 05 बजे तक और फिर 1 5 . 00 से 1 8. 50 बज तक 

हुई । 

उपस्थित 

श्री काशी ताथ पाण्डेय--सभापति ihe पेज ay a
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सदस्य 

लोक सभा 

2. श्री Aiko Ho TA 

3. श्री एम० देवीकत 

4. श्री श्रीचन्द गोयल 

5. डा० रानेन सेन 

8. कुमारी कमला कुमारी 

7. श्री WAR FE 

8. श्री भजहरि महतो 

9. श्री Ho आनन्द तम्बियार 

10. श्री एस० Sto पाटिल 

11. श्री विश्वास राय नरसिन्हा राव 

19. डा० शिशिर कुमार शाहा 

13. श्री पी० एम० सईद 

14. श्री देवन सेन 

15. श्री शशि भूषण 

16. श्री विश्वनारायण शास्त्री 

17. श्री एस० एम० सोलंकी 

1g. श्री to eae विद्यार्थी 

19. श्री वीरभद्र सिंह 

20. श्री दा० रा० Fog 

राज्य सभा 

21. श्री दलपत सिंह 

22. श्री ए० सी० Frage 

239. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

24. श्री शेरखां 

25. श्री श्रीमन Tart गोस्वामी 

26. श्री aa नारायणप्पा) 

27. श्री रेवती ard सिन्हा 

28. श्री ब्रह्मा Ae पण्डा 

29. श्री जयसुख लाल हाथी 

aeons परामशंदाता 

श्री dro एल० गुप्त अतिरिक्त वैधानिक परामशंदाता- विधि मंत्रालय 

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि, 

1. श्री dro सी० मैथ्यू 

2. श्री एस० टी० मेरानी संयुक्त सचिव
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3. श्री एच० Ho चौधरी, विशेष कार्य श्रधिकारी (विधि) 

4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मूख्यायुक्त (केन्द्रीय) 

5. श्री सी० आर० नायर, WAX सचिव ४ 

सचिवालय 

श्री मेहर ara चावला--उप सचिव 

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार पुनः विचार आरम्भ किया । 

3. खण्ड 3--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :-+- 

(1) पृष्ठ 5, खण्ड 3 (2) (ग), पंक्ति 1--- सत्नह से” के पश्चात, “किन्तु ग्यारह से अच्यून” जोड़िये। 

(2) पृष्ठ 5, खण्ड 3 (2) (ग), अ्रच्तिम पंवित के बाद: ये जोड़िये -- 

“परल्तु कमकारों का प्रतिनिधित्व करते के लिए नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या sara तियोजकों और stent 
का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या से कम न होगी ।” 

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ॥ 

4. छण्ड 4--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :-- 

(1) पृष्ठ 5, खण्ड 4 (2) (ग), पंक्ति 1 — 

‘ng से अनधिक” के पश्चात “किल्तु नौ से aera जोड़िये । 

(2) पृष्ठ 5, खण्ड 4 (2) (ग), whan पंक्ति के बाद ये जोड़िये — 

“परन्तु atari का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या, प्रधान नियोजकों और 
ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या से कम न होगी ।” 

खण्ड संशोधित रूप में- स्वीकृत हुआ । 

5. खण्ड 5 से 11--खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुए । 

6. we 12--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :-- 

पृष्ठ 8, खण्ड 12 (2), पंक्ति 3, “न्यूनतम” हटा दीजिए । 

खण्ड संशोधन रूप में स्वीकृत हुआ | 

7. छण्ड 13 से 30--खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुए । 

8. समिति 13. 05 बजे मध्याक्न भोजन के लिए स्थगित 1] 

9. समिति neve भोजन के पश्चात 15. 00 बजे Ga: समवेत हुई और विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ 
किया । 

10. खण्ड 21---27--खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुए । 

11. खण्ड 22--निम्तलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ ६ 

पृष्ठ 15, खण्ड 28 (2) (घ), पंक्ति 2 में--- 

“sera नियोजक” के पश्चात “या ठेकेदार” जोड़िये । 

ave. संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ | 

14. Se 29 से 35---खण्ड संशोधन fear स्वीकृत हुए । 

13. तत्पश्चात समिति बुधवार, 8 जनवरी, 1969 के 1 0, 45 बजे तक के लिए स्थगित हुई । 
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बारह 

बारहवीं बठक 

समिति की बैठक बुबवा र, 8 जनवरी, 1969 को 1 0. 45 से 12. 30 बजे तक हुई । 

उपस्थित 

श्री काशी नाथ पाण्डेय--सभापति 

सदस्य 

(लोक सभा) 

2. श्री आर० Ho अमीन 

3. श्री एन० अंबुचेझियान 

4. श्री एम० देवीकन 

5. श्री राम कृष्ण गुप्त 

6. डां० रानेन सेन 
7. कुमारी कमज्ा कुमारी 

8. श्री Gates कुन्दू 

9. श्री भजहरि सहतो 

10. श्री के० आनन्द नम्बियार 

11. श्री एस० डी० पाटिल 

12. श्री विश्वास राय तरसिम्हा राव 

13. डा० शिशिर कुमार साहा 

14. श्री पी० एम० सईद 

15. श्री देवेन सेन 

16. श्री विश्वनारायण शास्त्री 

17. श्री एस० एम० सोलंकी 

18. श्री Wo eto विद्यार्थी 

19. श्री वीरभद्र सिंह 

20. श्री दा० Wo Borer 

३ राज्य सभा) 

21. श्री दलपत सिंह 

22. श्री ए० do fread 

23. पंडित भवानी प्रसाद तिवारी 

24. श्री शेरखां 

25. श्री श्रीमन प्रफूलल गोस्वामी 

26. श्री सन्‍्दा नारायणप्ग 

27. श्री प्रेम मनोहर 

28. श्री रेवती area सिन्हा 

29. श्री ब्रह्मानन्द TST 

30. श्री जयसुख लाल हाथी
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वेधानिक परामहंदाता 

ft पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय 

श्रम तथा रोजगार विभाग के प्रतिनिधि ' 

1. श्री पी० ato Faq, सचिव 

2. Sto एस० टी० HUA, संयुक्त सचिव 

3. श्री श्रार० ato शुक्ल, तिदेशक, श्रौद्योगिक सम्बन्ध 

4. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप मुख्य आयुक्त (केन्द्रीय) 

5. श्री एच० के० चौधरी, विशष aed श्रधिकारी (विधि) 

8. श्री सी० Aiko नायर, Hat सचिव 

सचिवालय 

श्री मेहर चन्द्र चावला--उप सचिय । 

2. समिति ले विधेयक पर आगे खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया | 

3. खण्ड 1--(देखिये दिनांक 6 जनवरी, 1969 के कार्यवाही--सारांश का पैरा 3) | निम्तलिखित संशोधन 

स्वीकृत हुए :-- 

(1) ws 1, पंक्ति 15, 

“1967” के स्थान पर. “i969” रखिए। 

(2) पृष्ठ 2, खण्ड 1 (5) (ख) में-- 
“समुचित सरकार का विनिश्चय झन्तिम होगा ” के स्थान पर 

“समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य ate से परामर्श करने के पश्चात्‌ उस प्रश्न 

का विनिश्चय करेगी और उसका विनिश्चवय अन्तिम eh” 

(3) पृष्ठ 2, खण्ड 1 (5) (ख) के नीचे, ये जोड़िये -- 

“स्पष्टीकरण इस घारा के प्रयोजन के लिए, किसी स्थापन में किया गया कार्य उस दशा में 

झान्तरायिक प्रकार का नहीं समझा जायेगा — 

(i) जब कि वह पूर्व वर्ती बारह मासों में एक सौ ate से श्रधिक दिल किया गया था; 
श्रथवा 

(ii) जब कि वह सामयिक प्रकार का हो और एक व में साठ से श्रधिक दिन किया 
जाए 1 

खण्ड, संशोधित रूप में , स्वीकृत gat! 

4. खण्ड 2--(देविए दिनांक 6 जनवरी, 1969 के कायंवाही-सारांश का पैरां &) 

खण्ड संशोधन बिना स्वीकृत हुआ i 

5. अधिनियसन सूत्र--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :--- 

पृष्ठ 1, पंक्ति 10 में, 

“soe के स्थान पर “उन्नीसवें” रखिए । 

झधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ । 

6. विधेयक का पूरा नाम--पूरा नाम संशोधन बिना स्वीकृत हुआ ।
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7. बैधानिक परामशंदाता को भ्रधिकार दिया गया कि बह स्पष्ट त्रुटियों को दूर करे और परिणामी eer sree 

से सम्बन्धित संशोधन विवेयक में करे और संशोधित रूप में उसकी एक प्रयाणीकृत प्रति 15 जनवरी, 1969 तक प्रस्तुत- 

करे | 

8. समिति ने निश्चय किया कि उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य को छपवाया जाये और संसद्‌ की दोनों सभाझ्रों के पटल: 
पर रखा जाये और विभिन्न संस्थाओं, निकायों, संगठनों, सरकारी विभागों आ्रादि द्वारा भेजे गये ज्ञापनों को समिति का 

प्रतिवेदन सभा में पेश किये जाने के बाद सदस्यों की जानकारी के लिए संसद्‌ ग्रन्थालय में रखा जाये । 

9. समिति ने यह भी निश्चय किया कि उसके अध्ययन म्रुपों द्वारा संविद्‌ श्रमिकों के कार्य का तत्स्थानीय अध्ययन 
करने के लिए किये गये गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के विभिन्न श्रौद्योगिक संस्थानों के दौरों से सम्बन्धित- 
अध्ययन टिप्पणियां संसद्‌ की दोनों सभाग्रों के पटल पर रखी, जायें और उनकी दो ,प्रतियां निर्देश के लिए dag wares 
में रखी जायें । 

10. इसके पश्चात्‌ सभापति ने विमति टिप्पणियों के बारे में समिति का, ध्यान प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत प्रध्यक्ष 
द्वारा दिये तिदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की श्रोर श्राकर्षित किया | 

11, तत्पश्चात्‌ समिति ने श्रपने प्रारूप प्रतिवेदद पर विचार करने - के लिए अपनी बैठक 29 जनवरी, 1969- 
को 14. 30 बजे करने का निश्चय किया । सभापति ने घोषणा की कि यदि सदस्यों के कोई विमति टिप्पण हों तो वे 
उन्हें 20 फरवरी, 1969 को भेज सकते हैं । सदस्यों से निवेदन किया गया कि यदि सम्भव हो तो वे अपने विमति 
टिप्पण की चार प्रतियां भेजें । 

12. सभापति ने विधेयक पर विचार करने में सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया | घिधेयक 
के प्रभारी मंत्री ने भी सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया । 

तेरह 

तेरहवीं बेठक 

समिति की बैठक बुधवार, 29 जनवरी, 1969 को (14. 30 बजे से 15. 05 बजे तक हुई | 

उपस्थित 

श्री काशी नाथ पाण्डेय--सभापति 

सदस्य 

|लोक-सभा 

2. श्री आर० के० पझमीन 

3. श्री एन० अंबूचेझियान 

4, एम० देवीकन 

5. श्री के. ako गणश 

6. श्री tare गोयल 

7. श्री राम कृष्ण AST 

8. कुमारी कमला कुमारी 

9. श्री एस० डी० पाटिल 

10. श्री एस० पी० राममृति 

11. sto शिशिर कुमार साह्ठा 

12. श्री बी७ शंकरानन्द
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13. श्री शशि भूषण 

14. श्री विश्वनारायण शास्त्री 

श्री एस० एम० सोलंकी 

16. श्री जी० बेंकटस्वा्मी ५ | 

श्री रा० स्व० विद्यार्थी 

श्री वीरभद्र सिंह 

राज्य सभा 

19. श्री दलपत सिंह 

20. St to ato गिलबटे 

21. पंडित भवातीप्रसाद तिवारी 

22. श्री शेर खां 

23. श्री श्रीमन प्रफुल्ल गोस्वामी 

24. श्री सन्‍्दा नारायणप्पा 

25. श्री जय सुख लाल हाथी 

वैधानिक परामशंदाता 

1. श्री पी० एल० गुप्त, अतिरिक्त वेधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय | 

2. श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक वेधानिक परामशंदाता, ओ० To एल० (एल) सी, विधि मंत्रालय 

रोजगार तथा श्रम विभाग के प्रतिनिधि 

1. डा० एस० टी० मेरानी, संयुक्त सचिव । 

2. श्री एच० Fo चौधरी, विशेष कार्य अ्रधिकारी (विधि) 

3. श्री एस० सी० गुप्त, श्रम उप-मुख्यायुक्त (सी) 

4. at बी० के० सक्सेना, उप-निदेशक (प्रवर्तन) 

सच्चिबालय 

श्री मेहर we चावला--उप-सचिव 

2. area में श्रम मंत्री ने समिति को सूचित किया कि वह विधेयक के 1 से 10 तक खण्डों के saa संशोधनों 
पर श्राग्रह नहीं करेंगे । इसके पश्चात्‌ समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर विचार किया और अ्धितियमन ya 
में निम्नलिखित संशोधन के साथ उसे स्वीकृत किया :-- 

“उन्नीसवां के स्थान पर “बीसवां” रखिये 1 

3. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदत पर विचार किया और उसे स्वीकार किया | 

4. सभापति ने घोषणा की कि विमति टिप्पण, यदि कोई हों, तो वे 20 फरवरी, 1969 के 17. 00 बजे तक 
लोक-सभा सचिवालय को भेज दिये जायें । 

5. समिति ने सभापति को ate उनकी श्रनुपस्थिति में श्री श्रार० Ho ala को प्राधिकृत किया कि 
वह उनकी और से प्रतिवेदन पेश करें तथा साक्ष्य और श्रध्ययन दलों द्वारा किये गये दौरों के अध्ययन टिप्पण सभा-पटल 
पर रखें । 
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6. समिति ने श्री arar नारायणप्पा को और उनकी अनुपस्थिति में पंडित भवानीप्रसाद तिवारी को प्राधिकृत 

किया कि वह प्रतिवेदन, साक्ष्य तथा अ्रध्ययन दलों द्वारा किये गये दौरों के अध्ययत्त टियण राज्य-सभा के पटल पर रखें : 

7. सभापति ने घोषणा की कि प्रतिवेदन बुधवार, 26 फरवरी, 1969 को लोक-सभा में पेश किया जायेगा और 

उसी दिन राज्य-सभा के पटल पर रखा जायेगा । 

8. कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सदस्यों ने सभापति का धन्यवाद किया | संदस्थों ने लिखित रूप में 

इस बात की भी सराहना की कि प्रभारी मंत्री ने सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यान दिया और विधेयक के विभिन्न 

sant पर अपना सहयोग दिया । विधेयक पर विचार करने में सभापति और सदस्यों ने जो सहयोग दिया उसके लिए 

मंत्री महोदय ने भी उनका धन्यवाद किया | 

9. इसके फशचात्‌ समिति स्थगित हुई i 

GMGIPND-—RS—II—3383 (8) 1.3-...79-4-69---7000.


